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तरफ से 


साननीय घनद्याम्मासह गुप्त, 
| सभापति, ॥ 
व हिन्दी भ्रनुवाद-समिति 
सेवा में 
माननीय प्रधान जी, 
भारतीय संविधान-सभा, 
जज नई दिल्‍ली. 
श्रीम। है| 


« य संविधान के हिन्दी श्रनुवाद के लिये, श्रापने जो समिति बनाई थी उसकी प्रोर से श्राप 
की से१. « ।हनदी संविधान का यह मसविदा पेश करता हूं. समिति ने इसे श्रपनी तारीख २८ मई १६४८ 
की बैठः में स्वीकार कर लिया हे श्रौर श्रापकी सेवा में पेश करने का मुझे श्रधिकार दिया हैं. 


हमारी पहिली बंठक में ही श्रोमान्‌ जी ने यह स्पष्ट कर विया था कि हमारा श्रन॒वाद, केवल 
साधारण जनता की जानकारी के लिये न हो वरन्‌ ऐसा हो जो कान्‌नी पण्डितों की जांच में उतर 
सके और जिसकी प्रामाणिकता उतनी ही हो जितनी कि श्रंग्रेजी मसविदा की. श्रीमान्‌ जी ने यह भी 
इंगित किया था कि उसमें प्रयुक्त शब्दावली प्रायः ऐसी हो जो इस भारत-श्रधिराज्य (इंडियन डोमी- 
नियन ) के श्रन्य प्रान्‍्तों को समान रूप से ग्राहय हो सके. श्रापकी इन हिदायतों को ध्यान में रखकर 
ही हमने श्रपता कार्य श्रारम्भ किया. हमारे मार्ग में कई कठिनाइयां थीं जो प्रायः सबको विवित हें 
तथापि इस कठिन कार्य को करने की हमने हिम्मत की ताकि हिन्दी के लिये एक नये मार्ग के निर्माण 
में हम किसी प्रकार सफर मेना का काम दे सकें. श्रब तक हिन्दी का क्षेत्र सीमित था. धर्मग्रन्थ, 
कविता, उपन्यास, जीवनचरित्र श्रादि विषयों में हिन्दी का प्रयोग होता रहा. उच्च विज्ञान, विधान 
झोौर संविधान का साध्यम हिन्दी नहीं रह गया था. हमारी राजनंतिक परिस्थिति के कारण वह प्रंग्रेजी 
का विशेष क्षेत्र बना हुआ था. इससे सविधान के हिन्दी श्रनुवाद में, जिसमें प्रामाणिकता का दावा 
हो सके, श्रसाधारएणा कठिनाइयों का होना स्वाभाविक था. 


२. पहिला कदम जो हमने उठाया वह यह था कि पारिभाषिक श्रौर विशषार्थी श्रंग्रेजी शब्दों 
को छांटना झोर उनके पर्य्यायवाच्री शद्वो को ढूंढना, निश्चित करना श्रथवा नया निर्माण करना. 
यह कार्य कोई श्रासान नहीं था. इसमें पर्याप्त समय लगा. इसके लिये इस कमेटी के सदस्य श्रीयत 
डा. रघुबीर जी के हम श्राभारी हैं. वास्तव में शब्द निर्माए का कार्थ उन्हीं का कहा जा सकता है. 
हमारी कठिनाइयां इसलिये भी बढों कि श्रंग्रेजी का ससविदा (प्रारूप) समय समय पर पर्याप्त 
बदलता गया श्रोर जब हमें तारीख २६ फरवरी सन १६४८ ई. को ग्रन्तिम प्रारूप मिला तब संविधान 
की श्रागामी बेठक की तिथि दूर नहीं समझी गई यद्यपि वह पीछे बढ़ती गई, जिसका हम कुछ श्रधिक 
लाभ न उठा सके. 


३.  विधान-शब्दावली सम्बन्धी कार्य श्रन्यत्र करने में जो श्राक्षेप मेरे सुनने में श्राये उनका 
यहां जिक्र करते के लिये »,पसे क्षमा चाहता हूं. उस प्रकार के भाम प्राय: पाये जाने हे, इसीलिये 
उनको यहां दूर करन। से उचित समभता हूं. कुछ लोगों की समझ हे कि हमारी साधारएा बोलचाल की 
भाषा इसके लिये पर्याप्त होनी चाहिये. विशिष्टर ज्ञान की श्रथवा विधान की पुस्तकों की भाषा को 
समभने की क्षमता साधारएा लोगों को हो सकनी चाहिये. यह केवल भ्ाम हैं. यह किसी भी भाषा 
में सम्भव नहीं. सभी भाषाश्रों में विशेष विषय की श्रपनी विशिष्ट शब्दावली होती है जो साधारण 
बोलचाल की परिधि से विभिन्न होती हे. जिसने प्रग्रेजी-साहित्य में एम. ए. पास किया है ऐसे विद्यार्थी 
को भी यदि गणित की चलनकलन (इण्टिग्रल कलकुलस) श्रथवा शांकव छेद (कानिक सेकशन) 
सम्बन्धी श्रंग्रेजी की पुस्तक दे दी जाय तो वह उसके एक पष्ठ को भी नहीं समझ सकेगा. यही बात 
न्यूतनाधिक परिमाए में सब विषयों के लिये हे. जब श्रंग्रेजी सरीखो समृद्ध भाषा की यह बात है तो हिन्दी 
के लिये यह समभना कि साधारएा भाषा की जानकारी से हम विशेष विषयों के ग्रन्थों को समझ सकें 
पह भ्रशानता की बात ह. जब हमें सूक्ष्म भेद रखने वाले शब्दों के लिये हिन्दी पर्य्याय बनाना हे तो 
साधारएा भाधा पंग हो जाती है. यथा :--प्रोफेशन, भ्राकुपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कर्शलगज, और 
एस्प्लायमेन्ट. किसी विशिष्ट विधय को समझने के लिये उसको शब्दावली को पढ़ना होगा।. 


प्रनुच्छेद 


दि 
ही 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


१७. 
श्र, 
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भारतीय संविधान का प्रारूप 


पृष्ठ 
सूची 
प्ररतावता  -«: 902. आाइर « हहई.. ,78 ६ . 5 
भाग १ 
संघ श्रोर उसका राज्यक्षेत्र तथा (अधिकारक्षेत्र) क्षेत्राधिकार 
संघ का नाम श्रोर राज्यक्षेत्र की म 3220: 


नये राज्यों का प्रवेशन तथा स्थापन पा कि 

नये राज्यों का निर्माश और वतपान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाग्रों 
तथा नामों का परिवतेन 

प्रथम श्रनुसूची के संशोधन और ग्रान॒ृषंगिक तथा समन॒वर्ती ३ 
विषयों के लिये अनुच्छेद २ और ३ के श्रधोन निमित विधि, 


भाग २ 
जानपदत्व (सिटीजनशिप ) 
संविधान की प्रारम्भ तिथि पर जानपदत्व न ला. 
संसद का विधि द्वारा जानपदत्व अ्रषिकार का आतियम्तत. ... ४ 
भांग ३ 
मूलाधिकार 
सामाच्य 
परिभाषा न 
परित्राए तह की क् ५ ३ > 5 
समताधिकार 


धर्म, प्रजाति, जाति श्रथवा लिग के आधार पर विभेद का ४५ 
प्रतिषेध. 


राज्याधोन नियुक्ति में श्रवबसर-समता .... +*«. +*»+ »* 
अ्रस्पइयता का ग्रन्त मल कल शक जी 
उपाधियों का श्रन्त ७ गा की 0002 
वाक-स्वातंत्र्य ग्रादि से सम्बद्ध कुछ भ्रधिकारों का रक्षण «.« ६ 
दोष-निर्धारण विषयक रक्षण 7 कल »«» ७ 
प्राए, देहिक स्वातंत्रय और विधि के समक्ष समता का रक्षण ७ 
भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम ७ 
स्वातंत्र्प. 
मानव-पएान और बलात्श्रम का वर्जन 43808: |क$॥: 73 
ब लकों के निर्माणियों ग्रादि में सेवायोजना का वर्जन 220... 8 


धर्म सम्बन्धी अ्रधिकार 


विद्वास स्वातंत्र्य तथा धर्म के प्रवाध मानने, भ्राचरए श्रोर प्रचार ८ 
करने का स्वातंत्र्य. 


प्रनुच्छेद पृष्ठ 
२०. धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध श्रौर धामिक तथा परोपकारी प्रयोजन ८ 


के लिये सम्पत्ति के स्वामित्व, ग्रवापन श्रोर प्रशासन का 
स्वातंत्रय, 


२१. विशेष धर्म श्रथवा धाभिक सम्प्रदाय की उन्नति तथा संधारएण ८ 
के लिये लगाये हुए कर के देने के सम्बन्ध में स्वातंव्य. 


२२. कुछ दोक्षिक संस्थाओं में धामिक शिक्षा श्रथवा धामिक उपासना ८ 
में सम्मिलित होने के विषये में स्वातंत्र्य. 


सांस्कृतिक श्र शेक्षिक श्रधिकार 
२३. ग्रल्पसंस्यकों के हितों का रक्षण ६ 
साम्पत्तिक भ्रधिकार 
२४. सम्पत्ति का श्रतिवाय प्रवापन नर 0 है 


सांवेधानिक उपचाराधिकार 


२५. इस भाग द्वारा प्रदत्त श्रधिकारों की पूति कराने के उपचार... ६ 


२६. इस भाग द्वारा प्रत्याभूत श्रधिकारों का बलों की प्रयुकति की १० 
ग्रवस्था मे संपरिवर्तन करने को संसद्‌ की शक्ति. 


२७. इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये विधान... १० 
भाग ४ 
राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त 
२८... परिभाषा ४४३ ।०३ के $ 3० 0३. १३ 
२९. इस भाग में वणित सिद्धान्तों की प्रयुक्ति कर ०० ११ 
३०. लोक-हित-बृद्धि-हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा. ... ११ 
३१. राज्य द्वारा भ्रन्सरएतीय कुछ सिद्धान्त * 5 45% “४६ 
३२. कुछ भ्रवस्थाश्रों मे कर्माधिकार, शिक्षाधिकार तथा लोक साहा- ११ 
य्याधिकार. 
३३. कम की न्याय्य तथा दयायुक्त दशाओं का तथा प्रसृति साहाय्य ११ 
का प्रावधान: 
३४. कर्मकारियों के लिये निर्वाह-भृत्ति श्रादि ५ «०० १२ 
३५. जानपदों के लिये एकविध समान व्यवहार संहिता न, 
३६. निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान 350 ४5७ शेड 


३७. श्रनुसूचित जातियों, श्रादिवासी जातियों तथा भ्रन्य दुर्बल भागों के १२ 
दैक्षिक तथा श्राथिक हितों को वृद्धि. 


३८. श्राहार-पोषए-तल श्रोर जीवन-स्तर को उच्च करने तथा लोक- १२ 
स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कतेंव्य. 


३६. राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं, स्थानों, श्रास्मारकों का रक्षण, १२ 
परिरक्षण तथा संधारण. 


४०. भनन्‍्ताराष्ट्रीय शान्ति और निःशंकता का प्रवतंन-रक्षण .«.. १२ 


पनुच्छेद 


#२. 
५३. 
भ्र्ढ, 


44] 
४५. 
४७. 


शफ, 


२६. 


६०. 


६१. 
३२. 


६३५ 


भाग ५ 
संघ 
प्रध्याय १.--भ्रधिशासन 
प्रधान तथा उपप्रधान 


भारत का प्रधान शक 55 4 
संघ की श्रधिशासी शक्ति ...- लक हट ३ 
प्रधान का निर्वाचन ३8 शक ही हब 
प्रधान के निर्वाचन की रीति ३७५ 908 हा 
प्रधान की पद-अ्रवधि कक] बे पे न 
पुर्नानर्बाचन के लिये पात्रता ५४४ 3३३६ 
प्रधान निर्वाचित होने के लिये योग्यतायें पे ५ 
प्रधान-पद के लिये प्रतिबन्ध कि कर ंज 


पद-प्रवेश के पूर्व प्रधान, उसका स्थानापन्न झ्रथवा उसके प्रकार 
निर्वाहक के लिये निशुययो क्त श्रथवा गपथ. 


प्रधान पर प्राभियोग लगाने की कार्यप्रणाली ... मा 


प्रधान-पद की रिक्ति पूति के लिये मिर्वाचल समय तथा श्राकस्मिक 
रिज््तिपुरक निर्वाचित व्यक्ति को पदावधि 


भारत का उपप्रधान हर ; शक न 
उपप्रधान पद-कारणात्‌ राज्य-परिष द्‌ दी सभापति होगा 


प्रधान की अ्नपस्यिद्धि ग्रयवा उततके पद को श्राकस्मिक रिक्त के 
काल में उपप्रधान द्वारा प्रणात के स्थानापन्न का प्रकार 
बग्रयवा उसके पद के कतेज्यों का पालन. 

उपप्रधान का निर्वाचन 

उपप्रधान को पदावधि 


ग्रन्य क्रिसी सम्भावयत।! में प्रवान हे प्रक्रार्थ पालना प्रावधान 
बनाने को संसद की शाक्त 


प्रधान श्रयवा उपप्रधान के निर्वाजन से उद्रभत श्रथवा सम्बद्ध 
विषय. 


क्षमएा, श्रादि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के स्थगन, 
परिहरणए श्रथवा लघ्वादेश करने की प्रधान की शक्ति. 


संघ की अधिशासोी गज़्ति का विस्तार .. 
मंत्रिपरिषद्‌ 


प्रधान को सहायता श्रोर मंत्रणा देने के लिये मंत्रिपरिषद्‌ .,. 
मंत्रियों स्रम्बन्धी प्रन्य प्रावधान लक ९:०६ कक 


भारत का सहाप्राभिकर्ता 
जारत का महाप्राभिकर्ता ... 2३ रि शक 
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१५ 
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१६ 
१६ 


१६ 


झनच्छेद 


६४. 
६५० 


६५ 
६७. 
ध्प८, 
६६. 


७१. 


3२. 


७३. 
७४. 
७५. 


७६. 
39७9, 


उप. 


७€, 


प्र 
८२. 
घ२३. 
घर, 


शासन-कार्य का संचालन 


भारत-शञासन-कार्य का संचालन कर रे शक 
प्रधान को संसूचना देने श्रादि विषयक प्रधान मंत्री के कतंव्य . . . 


झध्याय २.--संसद्‌ 


सामान्य 
संसव्‌ का संघटन 0३3 के 2४5 ३४४३ 
संसद्‌ के श्रागारों की रचना .. . 485 ७8 
संसद्‌ के आगारों की भ्रवधि | हि 
संसद के सत्र, सत्रावतान तथ। विलयन .. मर 9303 


ग्रागारों को सम्बोधन करने और सन्देश भेजने का प्रधान का 
ग्रधिकार- 


संसद के प्रत्येक सत्रारम्भ में प्रधान का विशेष पग्रभिभाषण तथा 
श्रभिभाषए में निर्दिष्ट विषयों का संसद में पर्यालोचन, 


ग्रागारों विषयक मंत्रियों ओर महाप्राभिकर्ता का श्रधिकार ... 


संसद्‌ के अ्रधिकारी 
राज्य-परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभापति ... 458४ 
उपसभापति की पद-रिविद, पद-त्याग तथा पद-निष्कासन, 
उपसभाषति तथा प्रन्य व्यक्तियों फी सभापति के पद-कर्तब्यों 
के पालन करते की अधथदा उसका स्थानापन्न होने की शब्ति. 
लोक-सभा का अध्यद और उपाध्यक्ष . 
ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पंद- 
निष्कासन. 
भ्रध्यक्ष पद के कतंव्य-पालन की, अथवा श्रध्यक्ष के स्थानापस 
होने को, उपाध्यक्ष श्रथवा श्रन्य व्यक्तियों की शक्ति. 
सभापति तथा उपसभापति झऔर प्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के 
बेतन तथा ग्रधिदेष. ' 


कार्य-संचालन 


भ्रागारों में मतदान; रिक्तियों के होतें हुए भी श्रागारों के कार्य 
करने को शक्ति तथा गएप्रक. 


सदस्यों की नियंग्यिताएँ 


सदस्यों द्वारा घोषणा हद शी 2९४ की 
स्थानों की रिक्ति श्र 004 ३23 ५7 
सदस्यता के लिये निर्योग्यताएं न्‍ ०४ 3५४ 


झनुच्छेद ८१ के भ्रधीन घोषणा किये बिना, प्रथवा योग्य न 
होते हुए ब्रथवा निर्योग्य किये जाने पर बंठने श्रोर मतवान 
के लिये दंड. 
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२३ 
२३ 


२३ 
२३ 
र्३ 


र्ढ 


र्ढ 


रे 


२०५ 
२५ 
२५ 
२६ 


प्रनच्छेर 


प्र. 


८६. 


८७. 
णप्ण, 
प८€, 
€०, 


१०२. 
१०४, 
१०५. 
१०६ 
१०७, 


१०८. 
१०६. 
११०. 


सदस्यों के विशेषाधिकार श्रौर विमुक्तियों 


सदस्यों के विशेषाधिकार, आ्रादि नह मा हे 


सदस्यों के वेतन तथा शअ्रधिदेय 2 लक है 


विधान कायें प्रणाली 
विधेयकों के पुर:स्थापन तथा पारण विषयफ ग्रावधान न 


कुछ भ्रवस्थाओं में श्रागारों की संयुक्त बेठक. .... ««: 


मुद्रा-विधेयक विषयक विशेष का्येप्रणालो न 


सुद्रा-विधेयकों की परिभाषा ४3 बे 53 
विधेयकों पर श्रनमूमति 4९ ४३५ 


ग्राथिक विधयों में कार्य -प्रणाली 


वार्षिक ग्राथिक विवरण... 22 3.8५ रे 
संसद भें आगणछना-विषयक कार्ये-प्रणाली ४४६ ० 


प्राधिकृत व्यय की अनुसूचो का प्रामाणिकन न ७३४ 


व्यय के अनुपुरक विवरण ... 


ग्रतिशायी अ्रनदान जा 5 कि रे 
ग्राथिक विधेयकों के लिये विशेष प्रावधान गा दर 


सामान्य कार्ये-प्रणाली 
कार्प-प्रणाली के नियम 
संसद में प्रयोक्तव्य भाषा ... 
संसद में पर्यालोचन पर आ्आरापंत्रण 


संसद की कार्यवाहियों की न्‍्यावाजय परिपच्छा न करेंगे. ... 


अ्रध्याय ३.--प्रथधान की विधाधिनी दक्तियां 


संसद के विश्रान्तिकाल में अ्रप्यादेश के प्रत्रतन की प्रधान को 
शक्ति. 


ग्रप्याय ४.--संघ का न्यवाय-मंडल 


सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा संघटन 5 का 
न्यायाधीशों के वेतन ग्रादि दा डर ले 
स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ५०३ 8 
एतदर्थ (एडहाक) न्यायाधोशों की नियुक्ति... बे 
सेवानिवृत्त न्‍्यायाधीज्ञों की सर्वोच्च न्यायालय को बंठकों में 
उपस्थिति. 

सर्वोच्च न्यायालय का स्थान गे न १3७ 
सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक अ्रधिकारक्षेत्र ... कि 


विद्येष प्रवस्थाओं में राज्यों के उच्च न्यायालयों से पुतविचार 
प्राथंना पर सर्वोक्ष्त॒ ल्थायालय का पुनक्षिचार क्षेत्राधिक्रार. 
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प्रथम श्रनुस॒ची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के 
प्रतिरिक्त भारत के. राज्य-क्षेत्र में उच्च न्यायालयों से श्रन्य 
मासले को पुनविचार प्रार्थना में सर्वोच्च न्यायालय का 
पुनविचार-क्षे त्राधिकार. 


कुछ भ्रन्य सामलों में पुनविचार प्रार्थना के लिये सर्वोच्च न्याया- 
लय की विशेष श्रन्‌ मति. 


प्रथम झनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा कुछ अभियोगों में सर्वोच्च 
न्यायालय को व्यवस्था-प्राथना. 


सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बुद्धि.» +«*« 
कुछ लेखों के निकालने का सर्वोच्च न्यायालय को शक््ति-प्रदान. . . 
सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां ४3६ सा 


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को 
बन्धनकारी होगी. 

सर्वोच्च न्यापालप के प्रादेशों और ग्रादेशों का प्रवतेन तया प्रलेखों 
को प्रकट कराने प्रादि के श्रादेश, 

सबच्चि न्यायालय से परामर्ां करने की प्रधान की शक्ति .,.- 

बग्रसनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के 
साहाय्य में कार्य करेंगे. 

न्यायालय के नियम श्रादि रा कक 23 


सर्वोच्च न्यायालय के शग्रधिकारियों, तथा सेवकों के वेतन, श्रधिदेय 
आर उत्तरवेतन और सर्वोच्च न्यायालय के व्यय. 


प्रथम भश्रनुतुच्ची के भाग ३ में उल्लिखित राज्यों के उछ्च ग्याया- 
लयों के प्रति निर्देशों का ग्रन्वय, 
ग्रध्पाय ५.--भारत का महांकेक्षक 
भारत का महांकेक्षक . -:: आ न क 
महांकेक्षक के कतेव्य ओर शक्तियां... . डे 3485 
लेखे के विषय में निदेश देने की महांकेक्षक की शक्ति सा 
भ्रंकेक्षण प्रतिवेदन मी 202 रह न 


भाग ६ 
प्रथम सूची के भाग १ में के राज्य 


शध्याय १.---सामान्य 
परिभाषा, 


झ्रध्याय २--भअ्रधिशासि-वब 
झासक 
राज्यों के शासक 335 00 2०5 शमी 
राज्यों की अ्रधिशासी शक्ति ,...  ««« के ४४ 
लासक का निर्वाखन 2० 3 हर कु 
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१४६. 
१४७. 
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१४६, 
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विकल्पतः 
शासक की नियक्ति 256७ डक का हि 
शासक की पदावधि स्कि रे * मल 


शासक की पुननिर्वाचन /पुननियुक्ति के लिये पात्रता 
शासक निर्वाचित होने के लिये योग्यतायें... ..: 


विकल्पतः 
शासक नियक्‍त होने के लिये योग्यतायें . . . ध कक 
शासकपद के प्रतिबन्ध 


पदग्रहए से पुृवं शासक श्रथवा शासक के प्रकार्यों को निर्वाहन 
करने वाले व्यक्ति की निश्चयोक्ति श्रथवा शपथ 


शासक पर प्राभियोग चलाने की कार्य-प्रणाली 


विशेष सम्भाव्यताश्रों में शासक के प्रकार्य निर्वाहताथ प्रावधान 
बनाने की राज्य के विधान मंडल (प्रधान ) की शक्ति. 


शासक-पद की रिक्ति-पूति के लिये निर्वाचन (तालिका संघटनायथं 
निर्याचन ) समय. 


शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्तित के लिये तालिका 
संघटनाथे निर्वाचन ) से उद्भूत प्रथवा सम्बद्ध विषय. 


क्षमणा ञ्रादि की तथा कुछ ग्रभियोगों में दंडादेश के स्थगन, 
परिहरण श्रथवा लघध्वादेशन करने की शासक की शक्ति. 


राज्यों की अ्रधिशासी शक्ति का विस्तार 


मन्त्रि-परिषद्‌ 
दासक को सहायता और मंत्रएा देने के लिये मंत्रि-परिषद्‌ .. . 
मंत्रियों सम्बन्धी श्रन्य प्रावधान -.«.. +«« . *+*« 


राज्य का महाधिवक्‍ता 
राज्य का महाधिवक्‍ता ..« शा आई 228 


शासन-कार्य का संचालन 


राज्य-शासन-काय का संचालन 533 न्‍ 
शासक को संसूचना देने श्रादि विषयक मुख्य मंत्री के कतंव्य 


ग्रध्पयाय ३.--राज्य का विधान-मंडल 


सामान्य 
प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के विधान-मंडलों का 
संघटन. 
विधान-सभाओं की रचना ४ तर ] 
विधान-परिषदों की रचना री 28 दस 
राज्यों के विधान-मंडलों की ग्रवधि ... 8 रह 


राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये श्रायु-सीमा.. -« « 
राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावतान तया विलयन ««« 
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भ्रागारों को सम्बोधन करने श्रौर संदेश भेजने का शासक का 
ग्रधिकार. 


प्रत्येक सत्रारम्भ में शासक का विशेष भ्रभिभाषए, तथा श्रभि- 
भाषण में निर्दिष्ट विषयों का विधान-मंडल में पर्यालोचन., 


प्रागारों विषयक, मन्त्रियों श्रोर महाधिवक्‍्ता के श्रधिकार 


राज्य के विधान मंडल के भ्रधिकारी 
विधान-सभा का ग्रध्यक्ष ग्रोर उपाध्यक्ष 


ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पदनिष्का- 
सन्‌. 


ग्रध्यक्षपद के कतंव्य-पालन की, श्रथवा श्रध्यक्ष के स्थानापतन्न 
होने की, उपाध्यक्ष अथवा श्रन्य व्यक्तियों की शक्ति 


विधान-परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभापति 


सभापति तथा उपसभापति की पदरिक्ति, पदत्याग तथा पद- 
निष्कासन., 


सभापति-पद के कतंव्य-पालन की, श्रथवा सभापति के स्थानापश्न 
होने की, उपसभाष ति श्रथवा भश्रन्य व्यक्तियों की शक्ति. 
ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष श्रोर सभापति तथा उपसभापत्ति के वेतन 
तथा श्रधिदेय. 
कार्य-संचालन 


श्रागारों में मतदान; रिक्तियों के होते हुये भी श्रागारों के कार्य 
करने की शक्ति तथा गएपुरक. 


सदस्यों की निर्योग्यिताएं 
सदस्यों द्वारा घोषणा कक रह म् 
स्थानों की रिक्ति शक है 3 
सदस्यता के लिये निर्योग्यिताएं 


अनच्छेद १६५ के भ्रधीन धोषएा किये बिना, श्रथवा योग्य न होते 
हुये अथवा निर्योग्य किये जाने पर बेठने शोर मतदान के लिये 
दन्ड. 


सदस्यों के विशेषाधिकार श्रोर विमुक्तियां 


सदस्यों के विशेषाधिकार श्रादि न स्पक ् 
सदस्यों के वेतन तथा अ्रधिदेय जी श है अर 
विधान-कार्य प्रणाली 


विधेयकों के पुर:स्थापन तथा पारणा विषयक प्रावधान... 


कुछ भ्रवस्थाश्रों में, विधान-परिषदों वाले राज्यों के दोनों श्रागारों 
का संयुक्त अधिवेशन. 


मुद्रा-विधेयक विषयक विशेष कार्यप्रणाली 28 “हक 
मुद्रा-विधेयकों की परिभाषा हलक ० डक - आज 
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विधेयकों पर श्रम्मति. ...  +«*« 
विचाराथे भ्रारक्षित विधेयक 


श्राथिक विषयों में कार्यप्रणाली 
वाधिक आर्थिक विवरण ... 2३3 न क 
विधान-संडल में ग्राणणना-विषयक-कार्य प्रणाली 
प्राधिकृत व्यय की अ्रनुसूद्दी का प्राम्माणिकन 
व्यय के श्रनुपुरक विवरण 
अ्रतिशायी श्रनुदान न 
ग्राश्कि विधेयकों के लिये विशेष प्रावधान 

सामान्य कार्यप्रणाली 
वायें प्रणाली के नियम लक 
राज्यों के विधान-मंडलों में प्रयोकतव्य भाषा 
विधान-मंडल में पर्यमालोचन पर आपत्रण 3:23 
विधान-मंडल की कार्यवाहियों फी, न्यायालय परिपच्छा न 
करेंगे. 
ग्रध्याप ४.---शासक की विधायिनो शक्ति 


विधान-संडल के विश्लान्तिकाल में शासक की अ्रध्यादेश- 
प्रवततंत-शक्ति, 


ग्रध्याय ५.--गम्भीर सटस्कृत्यस्थिति विषयक-प्रावधान 
गम्भीर सद्यस्कृत्पस्थिति में शासक की शक्ति 


ग्रध्याय ६.--अ्रनुसुचित श्रोर वनजाति क्षेत्र 
परिभाषाएं ...: 5 
अनुसूचित ग्रोर वनजाति-क्षेत्रों का प्रशासन 


ग्रध्याय ७.--राज्यों के उच्च न्यायालय 
उच्च न्यायालय का गअ्रथ 
उच्च न्यायालयों का संघटन 


उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियक्ति और उसके पद के 
प्रतिबन्ध 


सर्वच्चि न्यायालय सम्बन्धी कतिपय प्रावधानों की उच्च 
न्यायालयों पर प्रयुक्ति. 


पद-प्रवेश से पुर्व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की घोषणा 


उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारए कर चुके हुए व्यक्ति 
के लिये न्यायालयों में श्रथवा किसी प्राधिकारी के' समक्ष 
ग्रधिवचन करने पर प्रतिषेध. 


न्यायाधीशों के वेतन, झ्रादि न 2 
शग्रस्थायी न्यायाधीश 2025 कर हर हु 
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अपर न्यायाधीदश 2 | «४६४ ४ 


सेवा-निवृत्त न्‍्यायाधीश्ञों की उच्च न्यायालयों की बठकों में उप- ६५ 
स्थिति 


विद्यामान उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार 32३७ ० ६४५ 
कुछ लेखों के निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति ६५ 
उच्च न्यायालयों के प्रशासन प्रकार्य .. . हक ० ६४५ 


विशेष श्रभियोगों के वंधिक विचार के लिये उच्च न्यायालय को ६६ 
हस्तांतरण. 


उच्च न्यायालयों के ग्रधिकारियों और सेवकों के वेतन, श्रधिदिष ६६ 
शोर उत्तर वेतन तथा उच्च न्यायालयों के व्यय: 


उच्च न्यायालय संस्थापन श्रथवा पुनस्संस्थापन करने की शक्ति ६६ 
उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में विस्तार श्रथवा श्रपवर्जेज ६७ 


राज्य के बाहर क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी राज्य के उच्च न्यायालय ६७ 
के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में राज्यों के विधान-मंडलों की विधि 
बनाने की शक्ति पर आयंत्रए. 


निर्वेचन ४5 235 से 5 «०० दैए८ 
ग्रध्याप €.--राज्यों के मुख्यांकेक्षक 
राज्य के मुख्यांकेक्षक  ..: ३७ सी 398: “द5 
ग्रंकेक्षएा-प्रतिवेदन ९४५ गा र जप “# ७ हे 
भाग ७ 


प्रथम श्रनुसूची के भाग २ में दिये हुए राज्य 


प्रथम अ्नुसूच्ची के भाग २ में दिये हुए राज्यों का प्रशासन... ७० 


स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रणा-परिषद्‌ बनाना व जारी ७० 
रखना. 


श* 
कुग ०७ ७ $ ४ ७ शक ७० ७ के के केक । ७ 


भाग ८ 


प्रथम श्रनुसूची के भाग ४ में के राज्यक्षेत्र तथा श्रन्य राज्यक्षेत्र जो 


२१५ 


“२१६. 


उस अनसची में उल्लिखित नहीं हे 


प्रथम श्रनुसुच्ची के भाग ४ में उल्लिखित राज्यक्षेत्रों का, ओर ७१ 
प्रन्य राज्यक्षेत्रों का जो उस श्रनुसूची में उल्लिखित नहीं हें, 
प्रशासन 


भाग ८ ॑ 
संघ और राज्यों के सम्बन्ध 
भ्रध्याय १.--विधायी सम्बन्ध 


विधायिनी दक्तियों का विभाजन 


संसद्‌ तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निमित विधियों का ७२ 
विस्तार. 
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२३२. 


२३३. 
२३४. 


२३५. 


२३६. 


११ 


संसद्द्वारा तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधि के 
विषय. 


सर्वोच्च न्यायालय सम्बन्धी विधान .,.. कक ४32 


किन्हीं श्रपर न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की 
संसद की शक्तति 


उच्च न्यायालयों के संस्थापन और संघटन सम्बन्धी विधान 
उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार श्रौर शक्तियों सम्बन्धी 
विधान, 


दीवानी और फौजदारी विषयों में श्रमूसरणीय कायें-प्रणाली 
सम्बन्धी विधान 


ग्रवशिष्ट विधान-शक्ति 


प्रथम श्रनसूची के भाग ३ में के राज्यों के सम्बन्ध में किन्‍्हीं 
विषयों पर विधि बनाने की संसद्‌ की दक्तियों पर आयन्त्रण 


प्रथम श्रन॒सूची के भाग ३ में के राज्यों के लिये विधि बनाने की 
शक्ति का विस्तार. 

राष्ट्रीय हित में, “ राज्य-सूची ” में के विषय के सम्बन्ध में 
विधि बनाने की संसद्‌ की शक्ति. 

जब सद्यस्कृत्यस्थिति घोषणा प्रवृत्त हे तब “राज्य-सूची” में 
के थिषयों के सम्बन्ध से विधि बनाते की, संपद की शक्ति 
ग्रनच्छेद २२६ श्रोर २२७ के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधियों 
ग्रोर राज्यों के विधान-मंडल द्वारा विमित विधियों में 
ग्रसंगति. 

एक या श्रथिक राज्यों के लिये उनकी समभ्मति से विधि बनाने की 
संसद की शक्ति और ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा 
ग्रभिग्रहएण 

ग्रन्ताराष्टीय संविदाओं के पालनाथ विधान 
सद द्वारा निभित और राज्यों की विधानमंडलों द्वारा निमित 

विधियों में ग्रसगति 


विधाधिनी शक्तियों पर श्रायन्त्रण 
ग्रभिस्तावों की श्रपेक्षाओं को केवल कार्ये-प्रणाली के विषय 
मानना. 
ग्रष्पाय २.--प्रशासन-सम्बन्ध 
सामान्य 
संघ और राज्यों के कत्वें 


संघ के प्राधिकार पर रुकावट अथवा उनका विरोध न करने का 
राज्यों का कतंव्य. 


विशेष श्रवस्थाश्रों में राज्यों को श्रधिकार-प्रदान की संसद की 
शक्ति. 

दिन्हीं राज्यों में, वैधानिक, भ्रधिशासी, भ्रथवा स्यायिक प्रकायों 
को ग्रहण करने को संघ की शक्ति. 
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प्रथम अ्रनुसुची के भाग ३ में के राज्यों में, वेधानिक, श्रधिशासी, 
ग्रथवा न्यायिक प्रकारयों को ग्रहएा करने की, प्रथम श्रनुसूची के 
भाग १ में के राज्यों की शक्ति. 


सार्वजनिक क्रिया, उल्लेखपत्र तथा न्यायिक कार्यवाहियां ««« 


जल-प्रदाय में हस्तक्षेप 
जल-प्रदाय मे हस्तक्षेप की शिकायतें (परिदेवना) ... . :«« 
परिदेवनाओं के निएंय.. ...: शा 338 हद 


प्रथम श्रनुसुची के भाग २ के राज्यों के जल-प्रदायों में हस्त- 
क्षेप. 


न्यायालयों के क्षेत्रा धिकार का श्रपवर्जन | 


७ ७७० 


प्रन्ताराज्य व्यापार और वाणिज्य 


व्यापार अ्रथवा वाएणिज्य सम्बन्धी किसी विधि श्रथवा आनियम 
द्वारा एक राज्य की भअपेक्षा दूसरे राज्य को श्रधिमान देने 
अ्रथवा विभेद करने पर प्रतिषेध. 


राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य ओर यातायात पर प्आयन्त्रए 
्रन॒च्छेद २४३ और २४४ के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के 
लिये प्राधिकारी की निय क्ति. 
राज्यों के बीच सहयोग 
अ्रन्ताराज्य-परिषद्‌ विषयक प्रावधान... ««*« 


भाग १० 
श्रथं, सम्पत्ति, प्रसंविदा और व्यवहार 
प्रष्याय १.--अ्रयं 

संघ तथा राज्यों के बीच आ्रागम-विभाजन 
निर्वंचन लाश 0७3 रे 
/ भारत के श्रागम तथा “ राज्य के श्रागम _ का श्रथे ४9५ 
संघ द्वारा आरोपित किन्तु राज्यों द्वारा संगहीत तथा श्रात्म- 

सात्कृत बलियां. 

संघ द्वारा श्रारोपित तथा संगृहीत किन्तु राज्यों को नियोजित कर 


संघ द्वारा आरोपित तथा संगहीत और संघ तथा राज्यों के बीच 
विभाजित कर. ः 


संघ के प्रयोजनों के हेतु कतिपय बलियों तथा करों पर भ्रधिभार 


कर जो संघ द्वारा आरोपित तथा संगहीत हैं भोर जो संघ तथा 
राज्यों के बीच विभाजित हो सकें. 


सन अभवा सन की बनी वस्तुओ्रों की बलि का विभाजन ..« 
कतिपय राज्यों को संघ से श्रनुदान॒ -.. +.«  *+** 


ब्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों दथा सेवायुक्षियों पर कर. ...« 
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करों तथा बलियों के श्रारोपए, संग्रहण श्रौर विभाजन के विषय 
में प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उल्लिखित राज्यों से संविदा. 


“ शद्ध उदय ” आदि का गणन ..« 2 
अ्र्थायोग ७0 कक केक २ कछ ७ 9 कक 9 %9 


अ्रर्थायोग के श्रभिस्ताव ... कल 


प्रकीएं ग्राथिक प्रावधान 
भारत के श्रागमों में से शोध्य व्यय... सा न 
लोक-म॒द्रा के अभिरक्षण विषयक प्रावधान 95 
कतिपय लोक सम्पत्ति की करारोपएा से मुक्ति... «+**« 
विद्यत्‌ पर कर से मुक्ति...  «.« +: »«« 
राज्य के शासनों की संघ-कर से मुक्ति और. 8228 
कतिपय व्ययों तथा उत्तर वेतनों के विषय में समायोजना 


श्रध्पाय २.--उद्धार-ग्रहण 
भारत-शासन द्वारा उद्धार-प्रहश.. ... -.«. +*« 
राज्यों द्वारा उद्धार-प्रहण ... मय 


अ्रध्याय ३.---सम्पत्ति, प्रसंविदा, देप और व्यवह!र 


परिसम्पत्तियों तथा ऋणों, श्रधिकारों तथा देयों पर उत्तरा- 
धिकार. “ 


उत्तराधिका री के ग्रभाव, व्यपगम् श्रथवा स्वामिहीनत्व से उद्भूत 
सम्पत्ति. 


सम्पत्ति के ग्रवापन की शक्ति * 
प्रसं विदाएँ + कक ७ ० ७ # ७ ७ 9 +% के क॑ के 
व्यवहार तथा कार्य वाहियां ४३४ को 9५ 


भाग २१ 
सद्यस्कृत्यस्थिति-प्रावधान 
सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा श्र 22% 0७४ 
सदस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा का प्रभाव ६3 बा 


जिस कालावधि में सच्यस्कृत्यस्थिति की घोषणा प्रवतंन में हें, 
उसमें आगस-विभाजन सम्बन्धी प्रावधानों का प्रयोग. 


प्रथम भ्रनुसूच्ी के भाग १ के राज्यों में सांवधानिक तंत्र के श्रसफल 
ही जाने की श्रवस्था में प्रावधान. 


सच्चस्कृत्यस्यिति की अवधि में अनुच्छेद १३ के प्रावधानों का 
निलस्वन. 


सद्स्कृत्यस्थति की अवधि में भअनस्छेद १५ हात्त प्रत्याभूत 
झधिकारों का तिलम्थन. 
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भाग १२ 
संघ औ्रौर राज्यों के श्रधीन सेवाएं 
ग्रध्पाय १.--सेवाएं 


२८१. निर्यंचन 0 ०» ५ 
२८२. संघ श्रथवा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती श्रोर ६५ 
सेवाश्रों के प्रतिबन्ध. 
२८३. प्रन्तवर्ती प्रावधान पे अर पं »०»० ६४५ 
ग्रध्याय २.--लोक-से वा-शायोग 
२८४. संघ और राज्यों के लिये लोक-सेवा-श्रायोग के ऊ,»« ९५ 
२८५. श्रायोगों की रचना श्रौर कर्मचारि-वर्गं पा « ६६ 
२८६. लोक-सेवा-श्रायोगों के प्रकार्य कल ० ६७ 
२८७. लोक-सेवा-श्रायोग के प्रकार्यों में विस्तार करने की शक्ति... &€८ 
२८८. लोक सेवा-आयोगों के व्यय 0३३ हा ४४% हक 
भाग १३ 
निर्व॒ चन 


२८६. निर्वावनों का अ्धी ज्षण, संचालन और नियन्त्रण निर्वाचन- ९६ 
श्रायोग में निहित होंगे. 


२६९०. संसद के लिये निर्वाचन मी अर 
२ & २ * राज्यों के विधान-मंडलों के निर्वाचन + ९१% ०० आर &६& 
भाग २४७ 
अ्रत्प संख्यकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान 
२९२. लोक-सभा में अल्प संख्यकों के लिये स्थानों का आरक्षण. ... १०० 
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सर्व मवन्तु साखनः 
सर्वे सन्‍्तु निरामयाः। 


सर्वे मद्राणि पश्यन्तु 






७ 


मा कश्चिद्‌ दुःखभागमवेत्‌ || 


04 


श्रस्तावना . 


भारतीय संविधान का प्रारूप 


हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण सत्ता- 
धारी प्रजातन्त्रात्मर गणराज्य निमोण करने तथा उसके 
समस्त जानपदों को; 
न्याय, सामाजिक, आर्थिक ओर राजनैतिक ; 
स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, 
धमे की, ओर उपासना की; 
समता, प्राश्थिति की ओर अवसर की ; 
प्राप्त कराने, 
तथा उन सब में 
बंधुता, जिससे व्यक्ति की गरिमा ओर राष्ट्र की 
एकता सुनिश्चित हो, 


वर्धन करने, 
के हेतु, कृतदटसंकरप, अपनी इस संविधान-सभा में 
आज तएरीख महं॑ १६४८ ३., को इसके द्वारा 


इस संविधान को अंगीकार करते हें, अधिनियम 
(ऐक्ट) का रूप देते हैं, ओर अपने आपको अपेण 
करते ह. 


भाग, १ 


संघ और उसका राज्यक्षत्र तथा (अधिकारक्षित्र) क्षेत्राधिकार 


संघ का नाम १. (१) भारत, राज्यों का संघ होगा. 
भौर राज्यक्षेत्र. हे है 
(२) राज्यों से प्रथम भ्रनुसुची (शिड्यूल) के भाग १, २ शौर ३ में उस समय 


उल्लिखित रहे राज्य भ्रभिप्रेत होंगे. | भू 
(३) भारत के राज्यक्षेत्र (टेरिटरी) के श्रन्तगंत होंगे-- 
(क) राज्यों के राज्यफ्षेत्र, 
(ख) प्रथम भ्रनुसूची के भाग ४ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य- 


केत्र, तथा 

(ग) ऐसे भ्रन्य राज्यक्षेत्र जो भ्रवाप्त (अ्रक्वायर ) किये जायें. १० 
नये राज्यों का २. संसद (पालंमेन्ट), समय समय पर, नये राज्यों का, विधि हारा ऐसे 
प्रवेशन तथा प्रतिबन्धों श्रोर श्रभिसमयों (टम्जे) के साथ, जिनको वह्‌ उचित समर संघ में 
स्थापन, प्रवेशन श्रथवा स्थापन कर सकेगी. 
नये राज्यों का ३. संसद विधि द्वारा-- 
निर्माण और ं 
बंतमान राज्यी (क) किसी राज्य से उसका प्रदेश श्रलग करके श्रथवा दो या श्रधिक राज्यों १४ 
के क्षेत्रों, सीमाओं या राज्यों के भागों को मिला कर नया राज्य बना सकेगी ; 
तथा नामों का (ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी ; 
परिवतेन. 


(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी ; 
(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तत कर सकेगी ; 
(ड) किसी राज्य के नाम में परिवर्तत कर सकेगी : २० 


पर इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक संसद्‌ के किसी श्रागार में 
पुरःस्थापित न किया जायगा (न रखा जायगा) सिवाय भारत-शासन के द्वारा 
झोर वह भी तब तक नहीं जब तक कि-- 
(क) या तो-- 
(१) जिस राज्य से प्रदेश श्रलग या भ्रपवजंन (एक्स्कल्‌ड) किया २५ 
जाना है उस राज्य के विधान-मण्डल में उस प्रदेश के प्रतिनिधियों की 
बहुसंख्या ने इस विषय का भ्रभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) प्रधान 
को न किया हो, श्रथवा 


(२) जिस राज्य की सामाश्रों श्रथवा नाम पर विधेयक में 

दी जाने वाली प्रस्थापना (प्रपोजल) का प्रभाव पढ़ता हो ३० 
उस राज्य के विधान-मंडल ने इस विषय में संकल्प 
(रिजोल॒शन ) पारण (पास) न किया हो ; प्रौर 


(ख) जब विय्यक (बिल) में दी हुई प्रस्थापना का प्रभाव किसी ऐसे 
राज्य की सीमाओ्रों श्रथवा नाम पर पडता हो जो प्रथम श्रन- 
सूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों से भिन्न ३५ 
है; तो विधेयक (बिल) को पुरःस्थापित करने (रखने) की प्रस्थापना 


ईे 


के सम्बन्ध में श्रोर उस विधेयक के प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रधान 

ने उस राज्य के विधानसंडल के विचार निदिचत रुप से न 
जान लिये हों; भ्रौर जब ऐसी प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम 
प्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 

' की सीमाओ्रों श्रथवा नाम पर पड़ता हो तो उस प्रस्थापना के ५ 
लिपे उस राज्य की पूर्व सहमति न ले ली गई हो. 


प्रथम अनुसूची . ४. (१) इस संविधान के श्रनुच्छेद २ श्रथवा श्रनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी 

के संशोधन श्रोर विधि में, प्रथम श्रनुसुची के संशोधनार्थ, ऐसे प्रावधान होंगे, जो उस विधि के प्रावधानों 
ग्रानुषंगिक तथा को प्रभावी बनाने के लिये भ्रावश्यक हों, तथा ऐसे श्रानुबंगिक श्र समनुवर्ती प्रावधान 
समनुवर्ती विषयों (इन्सीडेन्टल एन्ड कॉन्सीक्वेंशल प्रेंविजन्‍्स) भी हो सकेंगे, जिन्हें संसद्‌ (पालमेन्ट) १० 
के लिये अनुच्छेद श्रावइयक समझे. 

२और ३ के रे आर 

ग्रधीन निर्मित (२) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि, अ्रनुच्छेद ३०४ के प्रय॑ इस संवि- 
विधि. धान का संशोधन नहीं 


है; 


भाग २ 


जानपद्त्व (सिदीजनशिप) 
संविधान की ५. इस संविधान की प्रारम्भ तिथि पर-- 


प्रारम्भ-तिथि पर (क) प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके जनकों (माता पिता) में से एक 
जानपदत्व. भी श्रथवा जिसके महाजनकों (मातापिता के मातापिताओों) ५ 
में से कोई इस संविधान द्वारा परिभाषित भारत के 
राज्यक्षेत्र में जन्मा था और जिसने श्रप्रेल, सन १९४७ ई. के 
प्रथम दिवस के पदचात्‌ भ्रपना स्थायी वास किसी विदेशी राज्य 
में नहीं किया है, श्रोर 


(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके जनकों में से एक भी, श्रथवा' १० 
जिसके महाजनकों में से कोई, भारत शासन अधिनियम 
(गवन्मेंन्ट श्राफ इन्डिया एक्ट), सन १६९३५ ई. 
(यथा मूलतः श्रधिनियमित) द्वारा परिभाषित भारत में, 
श्रथवा श्वम्ट्देश, लंका, श्रथवा मलय देश में जन्मा था और 
जिसका श्रधिवास (डोमिसाइल ) इस संविधान द्वारा परिभाषित १५ 
भारत के राज्यफ्षेत्र में है, 


भारत कः जानपद होगा, यदि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व उसने किसी 
विदेशी राज्य का जानपदत्व श्रवाप्त नहीं कर लिया है. 


व्याख्या.--इस श्रनुच्छेद के खंड (ख) के प्रयोजनार्थ, कोई व्यक्ति भारत 
के राज्यक्षेत्र में भ्रधिवास रखने वाला समझा जायेगा -- 


(१) यदि उसका एसे राज्यक्षेत्र में भारतीय उत्तराधिकार श्रधिनियम 
(इन्डियन सकसेशन एक्ट), सन १६२५ ई., के भाग २ 
के श्रधीन शभ्रधिवास हुआ होता, यदि उस भाग के 
प्रावधान उस पर लागू होते, श्रथवा 


(२) यदि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व उसने मण्डलाधीश २५ 
(डिस्टिक्ट मेजिस्ट्रे)। के कार्यालय में ऐसे श्रधिवास 
को श्रवाप्त करने की इच्छा की लिखित घोषणा दे 
दी हो श्रौर उस घोषणा फी तिथि से कम से कम एक सास पुर्वे 
भारत के राज्यक्षेत्र में निवास कर लिया हो. 


२० 


संसद्‌ का विधि ६. संसद, विधि द्वारा, जानपदत्व क्वी श्रवाप्ति श्रौर श्रवसान तथा तत्सम्बन्धी ३० 
द्वारा जानपदत्व-. भ्रन्य सब बातों के लिये श्रौर भी प्रावधान बना सकेगी. 

भ्रधिकार का 

झ्रानियमन., 


१रिभासा 


परित्राण. 


धर्म, प्रजाति, 
जाति ग्रथवा लिंग 
के आधार 

पर विभेद का 
प्रतिषेध. 


राज्याधीन 
नियुक्ति में ग्रवक 
सर-समत्ता. 


भाग ३ 


मूलाधिकार 
सामान्य 


७. यद्रि प्रसंग से दूसरा श्र॒थ अ्रपेक्षित न हो, तो इस भाग में “राज्य शब्द 
मे भारत के शासन और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक के शासन श्र विधान-मंडल ५ 
तथा भारत के राज्य क्षेत्रान्तगंत सब स्थानीय तथा भ्रन्य प्राधिकारियों का समावेश है. 


८. (१) इस संविधान के प्रारम्भ होने से सद्य:पृर्व भारत के राज्यक्षेत्र में 
प्रवत्त सब विधियां, उस मात्रा तक,शन्य होंगी, जिस तक कि वे इस भाग के प्रावधानों 
से भ्रसंगत हे 


(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जिससे इस भाग द्वारा प्रदत्त १९ 
ग्रधिकारों का ग्रपहरण श्रथवा न्यनन होता हो और इस खंड के प्रतिकल बनी प्रत्येक 
विधि प्रतिकलता की मात्रा तक शबन्य होगी 


* पर इस खंड की कोई बात किसी वर्तमान विधि से पंदा हुई श्रसमता, विषमता, 
्रसुविधा श्रथवा विभेद को हटाने के लिये विधि बनाने में बाधक न होगी 


(३) इस श्रनुच्छेद में “विधि” शब्द में ऐसे सब श्रध्यादेश (श्रॉडिनन्स), * 
श्रादेश, उपविधि (बाइ-लाॉ), नियम, श्रानियम (रेंगूलेशन), श्रधिसूचना 
(नोटिफिकेशन ), रूढि श्रथवा परिपाटी समा्लिष्द होंगी जिनका भारत के राज्य- 
क्षेत्र ग्रपवा उसके किसी भाग में विधि सदृश्ञ प्रभाव हे 


समताधिकार 


९. (१) राज्य किसी जानपद के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति (रेस), 
जाति, लिग श्रथवा इन में से किसी के भ्राधार पर कोई विभेद नहीं करेगा. 


विशेषतया केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिग श्रथवा इन में से किसी के श्राधार 
पर कोई जानपद-- 


(क) दुकानों, सावंजनिक उपाहारगूहों (रेस्टोरण्ट), विश्रान्तिगहों (होटल) 


तथा सार्वजनिक श्रामोद स्थानों में प्रवेश, श्रथवा कि 


(ख) पुएंतः श्रथवा अ्रंशतः राज्य-प्रागम से संधृत, श्रथवा लोक-उपयोग 
के लिये समपित कुग्नों, जलाशयों, सड़कों तथा लोक-समागम 
स्थानों के उपयोग, 

सम्बन्धी किसी भी निर्योग्यता, देयता (लाएबिलिटी), भ्रायन्त्रणा (रिस्ट्रिक्शन) श्रथवा 
प्रतिबन्ध के श्रधीन न होगा 

(२) इस प्रन॒च्छेद को किसी बात से राज्य को स्त्रियों श्रोर बालकों के लिये 
कोई विशेष प्रावधान बनाने मे (भवरोध ) बाधा न होगी 


१०. (१) सब जानपदों को राज्याधोन नियुक्ति के विषय में भ्रवसर- 
समता होगी 

(२) कोई जानपद केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिग, वंश, जन्म-स्थान प्रथवा ३५ 
इनमें से किसी के ध्ाधार पर राज्याधीत किसी पद के लिये घ्पात् न होगा. 


्े 


है 


(३) इस भ्रनच्छ्‌द की किसी बात से राज्य को पिछडे हुए किसी जानपद वर्ग 
के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधान राज्य की सम्मति में राज्याधीन सेवाश्रों में पर्याप्त 
नहीं है, नियुक्तितयों श्रथवा पदों के श्रारक्षणा (रिजुर्वेशन) के लिये प्रावधान करने में 
कोई (भ्रवरोध ) बाधा न होगी. 


(४) इस श्रनुच्छेद की किसी बात का किसो एसो विधि के प्रवर्तन पर कोई ४५ 
प्रभाव न होगा जो प्रावधान करती हो कि किसी धार्मिक श्रथवा साम्प्रदायिक संस्था के 
कार्य से सम्बद्ध कोई पदधारी ग्रथवा उसके शासी मंडल का कोई सदस्थ किसी विशेष 
धर्म का श्रन॒ुयायी श्रथवा किसी विशेष सम्प्रदाय का ही हो. 


प्रस्पृश्यता का ११, “्रस्पश्यता” का श्रन्त किया जाता है श्लोर इसका किसी भी रूप में 
न्त. श्राचरए वर्जित किया जाता है. “अस्पृश्यता” जन्य किसी निर्योग्यता को लागू 9७ 
करना विध्यनुसार दंडनोय श्रपराध होगा. 
उपाधियों का १२. (१) राज्य कोई उपाधि प्रदान न करेगा. 
4१% (२) भारत का कोई जानपद किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार 
ने करेगा. 


(३) राज्य के श्रवोत लाभ-पद अयवा विश्वास-पद पर श्रारूढ फोई व्यक्ति ५५ 
किसी विदेशी राज्य से श्रथवा उसके श्रधोन, कोई भेंट, परिलाभ (इसोल्यूमेण्ट),. 
उपाधि, श्रथवा पद, प्रधान की सहमति के बिना स्वीकार न करेगा. 


एक्‌ स्वातन्त्रय १३. (१) इस श्रनच्छद के श्रन्य प्रावधानों के श्रवीन रहते हुए सब जान- 
गादि से 38 पदों को भ्रधिकार होगा-- 

कुछ अधिकार भव्य मा 

का रक्षण. (क) भाषण ओर श्रभिव्यक्ति स्वातरूय का ; २० 


) शान्तिपृ्वक और निरायुव सम्मेलन का ; 

) पाषंद (अ्रसोसिएशन) प्रथवा संघ (यूनिवन) बनाने का ; 

) भारत के समस्त राज्यश्षेत्र में अ्रवाध पय्येटन का ; 

) भारतके राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने श्रौर बस जाने 
४ २५ 

(च) सम्पत्ति के अवापन, संयारणा और यापन का ; और 

(छ) कोई व्यवसाय, वृत्ति, वाणिज्य श्रथवा व्यापार करने का. 


(२) इस प्रनुच्छेद के खंड (१) के उपखंड (क )की किसी बात से, भ्रपमान-लेख, 
ग्रपमान-वचन, मान हानि, राजद्रोह, श्रथवा शिष्टता या शील पर श्राघात, या राज्य 
के प्राधिकार (भ्रथारिटी) श्रथवा उसके श्राधार को जजेर करने वाली किसी बात ३० 
सम्बन्धी किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, श्रथवा क्रिसी विधि के बनाने में 
राज्य के लिये भ्रवरोध, न होगा. 


(३) उक्त खंड के उपखंड (ख) को किसो बात से लोक-व्यवस्था के हित में 
उक्त खंड द्वारा प्रदत्त प्रधिकारों के प्रयोग पर प्रायन्त्रणों का श्रारोप करने वाली किसी 
वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव प्रथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये 
झवरोध न होगा. रे 


(४) उक्त खंड के उपलंड (ग) की किसी बात से जन सामान्य के हित में 
उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त भ्रधिकारों के प्रयोग पर प्रायन्त्रणों का प्रारोप करने बाली 
किसी वर्तेमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, थ्थवा छिसी विधि के बनापे में राज्य के 
लिये प्रवरोध, न होगा. 


दोष-निर्धा रण 
विषयक रक्षण. 


प्राण, देहिक 
स्वातन्त्रय श्रोर 
निधि के समक्ष 
समता का रक्षण. 


भारत के समस्त 
राज्यक्षेत्र मे 
व्यापार, वाणिज्य 
ग्रौर समागम 
स्वातन्त्य, 


मानव-पणन 
गौर बलात्थम का 
वर्जन. 


बालकों के 
निर्माणियों ग्रादि 
में सेवायोजन का 
वर्जन. 


है 


(५) उक्त खंड के उपखंड (घ), (3) और (च) की किसी बात से जन- 
सामान्य के हित में श्रथता किसी श्रादिवासी जाति के हित-रक्षार्थ उक्त उपखंडों द्वारा 
प्रदत्त श्रधिकारों में से किसी के प्रयोग पर आयन्त्रणों का श्रारोप करने वाली किसी 
बतंमान विधि के प्रवत्तन पर प्रभाव, श्रथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये 
अ्रवरोध, न होगा. । भर 


(६) उक्त खंड के उपखंड (छ) की किसी बात से लोक-व्यवस्था, लोक-शील 
श्रौर लोक-स्वास्थ्य के हिंत में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त श्रधिकारों के प्रयोग पर श्राय- 
नत्रणों का श्रारोप करने वाली और विशेषतया किसी व्यवसाय, वृत्ति, वाणिज्य श्रथवा 
व्यापार करने के लिये व्यादसाथिक श्रथवा प्रौद्योगिक (टेक्निकल) योग्यताश्रों का 
विनिधान अ्रथवा किसी प्राधिकारी को विनिधान करने की शक्ति प्रदान करने वाली १० 
फिसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, श्रयथवा विधि के बनाने में राज्य के लिये 
श्रवरोध, न होगा. 


१४. (१) कोई व्यक्ति किसी ग्रपराध के लिये दोषी न ठहराया जायगा 
जब तक कि वह किसी ऐसी विधि का उललघन न करे जो श्रपराधारोपित क्रिया 
करने के रासय प्रवत्त थी श्रोर न वह उससे श्रधिक दंड का पान्न होगा जो उस श्रपराध के १५ 
करने के समय प्रवत्त विधि के ग्रधीन दिया जा सकता था. 


(२). कोई व्यक्ति उसी श्रपराध के लिये एक बार से भ्रधिक दंडित न किया 
जायेगा. 


(३) किसी श्रपराध में कोई श्रभियुकत व्यक्ति स्वयं भ्रपने विरुद्ध साक्ष्य देने 
के लिये संबाधित न किया जायगा. २० 


१५. भारतके राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को श्रपने प्राए भ्रथवा द हिक स्वातंत्र्य 
से विधि द्वारा तियत कार्ये-प्रणाली को छोडकर श्रन्य प्रकार वंचित न 
किया जायगा श्रौर न किसी व्यक्ति को विधि के सामने समता से श्रथवा विधियों के सम 
रक्षण से वंचित रखा जायेगा. 


१६, इस संविधान के श्रनुच्छेद २४४ के प्रावधानों के भर संसद्‌ द्वारा बनाई २५ 
हुई किसी भी विधि के श्रधीन रहते हुए भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य 
श्रौर समागम श्रबाघ होगा. 


श्री 


१७. (१) मानव-पणान और बेगार तथा श्रन्य किसी प्रकार के बलात्श्रम 
वर्जित किये जाते हु और इस प्रावधान का कोई भी श्रतिक्रए विध्यनुसार 
दंडनोय श्रपराघ होगा. ३० 


(२) इस श्रनुच्छेद की किसी बात से राज्य को लोक-प्रयोजनाथ श्रनिवायें 
सेवा का श्रारोप करने में प्रवरोध न होगा. ऐसी सेवा का भ्रारोपए करने में प्रजाति, 
धर्म, जाति श्रथवा वर्ग के श्राधार पर राज्य कोई विभेद न करेगा. 


१८. चौदह वर्ष के कम श्रायु वाले किसो भी बालक को किसी निर्माणी 
(फंक्टरी) श्रथवा खान में सेवायोजित न किया जायेगा भ्रौर न किसी और संकटास्पद + * 
सेवायोजन में लगाया जायगा. 


विश्वास 
स्वातन्त््य तथा 
धर्म के ग्रबवाध 
मानने, आ्राचरंण 
श्रौर प्रचार 
करने का 
स्वातन्त्र्य. 


धामिक कार्यों के 
प्रबन्ध और 
धामिक तथा 
परोपकारी 
प्रयोजन के लिये 
सम्पत्ति के 
स्वामित्व, अवापन 
श्रौर प्रशासन का 
स्वातन्त्र्य. 


विशेष धर्म अथवा 
धामिक सम्प्रदाय 
की उन्नति तथा 
संधारण के लिये 
लगाये हुए कर 

के देने के सम्बन्ध 
में स्वातन्त्रय. 


कुछ शैक्षिक 
संस्थाश्रों में 
धामिक शिक्षा 
ग्रथवा धामिक 
उपासना में 
सम्मिलित होने 
के विषय में 
स्वातन्त्र्य, 


धममं सम्बन्धी अधिकार 
१९, (१) लोक की व्यवस्था, शील तथा स्वास्थ्य श्रोर इत्त-भसम के झन्य 


प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को विश्वास स्वातंत्रय का तथा धर्म को 
झ्रवाध रूपेण मानने शोर प्रचार करने का समान भ्रधिकार होगा. 


ठप्राख्या.--कृपाण का धारणा तथा वहन सिखभर्म के श्राचरण का श्रंग साना ५ 
जायगा. 


« (२) इस भ्रनुच्छेद की किसी बात से किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तत पर 
प्रभाव श्रथवा किसी विधि के बनाने में राज्य को श्रवरोध, न होगा जो-- 


(क) धामिक श्राचरएा से सम्बद्ध किसी श्राथिक, वेत्तिक, राजनैतिक 
ग्रथवा श्रन्य किसी प्रकार को ऐहिक क्रियाओं का श्रानियमन १९ 
ग्रथवा आ्रायंत्रणा करती हो ; 


(ख) सामाजिक कल्याए श्रथवा सुधार के लिये हो श्रथवा हिन्दुश्नों की 
सार्वजनिक धर्म-संस्थाश्रों को हिन्दुओं के किसी वर्ग श्रथवा 
विभाग के लिये खोलती हो. 


२०. प्रत्येक धामिक सम्प्रदाय श्रयवा उसके किसो विभाग को-- १५ 


॥ 


(क) धामिक श्रौर परपकारी प्रयोजनों के लिये संस्थाओ्रों के स्थापन 
झ्ौर संआरण करने का ; 


(ख) अपने घामिक कार्यों सम्बन्धो विषयों के प्रबन्ध करने का ; 
(ग) चल और श्रव॒ल सम्पत्ति के श्रवापत श्रौर स्वामित्व का ; तथा 


(घ) ऐसी सम्पत्ति के विध्यनुसर प्रशासन करते का, २० 
श्रधिकार होगा. 


२१, कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये संबाधित न किया जायगा 
जिनकी श्राय किसी विशेष धर्म श्रथवा धामिक सम्प्रदाय की उन्नति श्रयवा संधारण 
में व्यय करने के लिये विशिष्ट रूप से नियत कर दी गयी हो. 


अब. 


२२. (१) राज्य-प्रणीवि (स्टेट-फंड) से पूएोतः संधारित किसी शक्षिक २५ 
संस्था में, राज्य द्वारा कोई धामिक शिक्षा न दी जायेगी: 


पर इस खंड की कोई बात ऐसी शक्षिक संस्था पर लागू न होगी जो राज्य द्वारा 
प्रशासित है किन्तु जो किसी ऐसी नीवि श्रथवा प्रन्यास के श्रधीन स्थापित हुई है जिसके 
झ्रनुसार इस संस्था में धामिक शिक्षा देना श्रावश्यक हे. 


(२) राज्याभिज्ञात श्रथवा राज्य-प्रणीवि से सह।यता पाने वाली शक्षिक संस्था ३० 
में जानेवाले किसी व्यक्ति को, ऐसी संस्था में दी जाने वाली धामिक शिक्षा में भाग 
लेने के लिये श्रथवा ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धामिक 


अल्पसंख्यकों के 
हितों का रक्षण« 


सम्पत्ति का 
अगनिवारय ग्रवापन, 


इस भाग द्वारा 
प्रदत्त भ्रधिकारों 
की पूति कराने के 
उपचार. 


& 


उपासना में, सम्मिलित होने क॑ लिये तब तक सम्बाधित न किया जायेगा जब तक 
कि उस व्यक्तित ने, या यदि वह श्रल्पवयस्क हो तो उसके संरक्षक ने, इसके लिये 
श्रपनी सहमति न दे दी हो. 


. (३) इस भ्रनुच्छेद की किसो बात से, किसी समुदाय श्रथवा सम्प्रदाय के लिये, 
श्रपने समुदाय श्रथवा सम्प्रदाय के विद्यार्थियों को शंक्षिक संस्था के कार्यकाल के ५ 
बाहर धामिक शिक्षा देने में रकावट न होगी. 


सांस्कृतिक ओर शेक्षिक अधिकार 
२३. (१) भारत के राज्यक्षेत्र श्रथवा उसके किसी भाग के निवासी 


जानपदों के किसी विभाग को, जिनकी श्रपनी विशेष भाषा, लिपि ओर संस्कृति है, ४5 
इन के समारक्षण का श्रधिकार होगा. 


(२) धर्म, समुदाय श्रथवा भाषा पर श्राधृत किसी भी श्रल्पसंख्यक वर्ग के 
विरुद्ध किसी राज्य संधृत शक्षिक संस्था में उस वर्ग के किसी व्यक्तिः के साथ प्रवेश 
सम्बन्धी कोई विभेद न किया जायगा. 


(३) (क) धर्म, समुदाय श्रथवा भाषा पर आ्राधुत सब श्रल्पसंख्यक वर्गों 
को भ्रपनी रुचि की द्वक्षिक संस्थाओं के स्थापन और प्रशासन का श्रधिकार होगा... (+ 


(ख) शैक्षिक संस्थाओं को सहायता के प्रन॒ुदान करने में राज्य किसी विद्यालय 
के विरुद्ध विभेद इसी कारए से न करेगा कि वह धर्म, समुदाय भ्रथवा भाषा पर श्राधत 
किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में हे. 


साम्पत्तिक अधिकार 


२४. (१) कोई व्यक्ति बिना विधि-प्राधिकार के श्रपनी सम्पत्ति से वंचित २० 
न किया जायेगा. 


(२) कोई चल श्रथवा श्रवल सम्पत्ति, किसी स्वत्व के सहित, जो किसी वाणि- 
ज्यिक श्रथवा औद्योगिक उपक्रम (अन्डरटेकिंग ) में श्रथवा इन पर स्वामित्व रखने वाले 
प्रमंडल (कंपनी) में, है, ऐसी विधि के भ्रधोन, जो ऐसी धृति श्रथवा श्रवाप्ति का प्राधिकार 
देती है, लोकप्रयोजनार्थ धृत श्रथवा श्रवाप्त न की जायगी जब तक कि विधि, धृत श्रथवा ' * 
श्रवाप्त सम्पत्ति के लिये म॒ुग्राविज्ञे का प्रावंधान न करती हो और या तो मुझआविज्ञे 
को र(शि का नि*च्य न कर दे या उन सिद्धान्तों श्रोर रोति का उल्लेख न कर दे 
जिनसे मुश्राविज्ञे का निश्चय होना हैं. 


(३) इस श्रनुच्छेद के खंड (२) की किसी बात का प्रभाव न पड़ेगा-- 
(क) किसी वर्तमान विधि के प्रावधानों पर, श्रथवा रै० 
(ख) किसी विधि के प्रावधानों पर, जिसे राज्य इसके पश्चात्‌ कर लगाने 


श्रथवा संग्रह करने के लिये या लोक-स्वास्थ्य की वृद्धि श्रथवा 
जीवन या सम्पत्ति को विपत्ति से बचाने के लिये बनाये, 


साोवेधानिक उपचाराधिकार 


२५. (१) इस विभाग द्वारा प्रदत्त श्रधिकारों को पूति कराने के लिये सर्वोच्च ३५ 
न्यायालय को समचित कार्यवाहियों द्वारा प्रेरित करने का श्रधिकार (गारंटी) 
प्रत्याभूत किया जाता है. 

(२) सर्वोच्च न्यायालय को इस भाग में प्रदत्त भ्रधिकारों में से किसी की 
भी पूर्ति कराने के लिये बन्द्यपस्थापन, परमादेश, प्रतिबंध, भ्रधिकारपृच्छालेख, उत्प्रेषए 
लेख के प्रकार[क निदेश श्रथवा झ्रादेद्, जो भी समचित हो, निकालने की शक्ति होगी. ४० 

2 


इस भाग द्वारा 
प्रत्याभूत 
भ्रधिकारों का 
बलों की प्रयुक्ति 
की ग्रवस्था में 
संपरिव्तेन करने 
की संसद्‌ की 
शक्ति. 


इस भाग के 
प्रावधानों को 
प्रभावी करने के 
लिये विधान, 


१० 


(३) संसद, विधि द्वारा, किसी दूसरे न्यायालय को, अपने श्रधिकारक्षेत्र की 
स्थानीय सीमाओ्रों के भोतर इस भ्नुच्छेद के खंड (२) के श्रधोन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
प्रयोक्तव्य सब भ्रथवा किसी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति दे सफेगी. - 


(४) इस संविधान में श्रन्यथा प्रावहित श्रवस्था को छोडकर इस भश्रनुच्छेद . 
द्वारा प्रत्याभूत भ्रधिकार स्थगित न किये जायेंगे. रे 


२६. संसद विधि द्वारा निद्चय कर सकेगी कि इस भाग में प्रत्याभत भ्रधि- 
कारों को, सदास्त्रबल श्रथवा लोक-व्यवस्था-भारवाही बल के सदस्यों के लिये प्रयुक्त 
होने की श्रवस्था में, उनके निएचय रूप से कतंव्यों के उचित पालन करने और उन में 
प्रनुशासन स्थिर रखने के हेतु किस मात्रा तक संकुचित या निराकृत्त किया जाये. 


२७. इस संविधान में श्रन्यत्र दी हुई किसी बात के होते हुए भी प्रथम १० 
प्रनूुसुची के भाग १ और भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के 
विधान-मंडल को यह शक्ति न होगी श्रौर संसद्‌ को यह शक्ति होगी कि वह-- 


(क) किसी ऐसे विषय के लिये जिसका इस भाग के श्रनुसार संसद के 
लिये विधान द्वारा प्रावधान करना श्रावश्यक है ; तथा 


(ख) इस भाग में श्रपराध घोषित कार्यों के लिये दंड विनिधानाथं ;. १५ 


विधि बनाये श्रौर संसद इस संविधान के प्रारम्भ के पदचात्‌ यथाशीध्ा ऐसे 
विषयों के प्रावधाना्थ तथा ऐसे कार्यों के लिये दंड विनिधानाथ विधि बनायेगी : 


पर इस श्रन॒च्छेद के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय सम्बन्धी, श्रथवा इस 
भाग में श्रपराध घोषित किसी कार्य के लिये दंड-विनिधानकारी, भारत के राज्यक्षेत्र 
में ग्रथवा उसके किसी भाग में प्रवत्त, कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि २० 
संसद श्रथवा श्रन्य योग्य प्राधिकारी द्वारा ढ्रह परिवर्तित श्रथवा विखंडित (रिपील्ड) 
प्रथवा संशोधित न की जाय, 
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भाग ४ 
[4 | क 
राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त 
परिभाषा. २८. यदि प्रसंग से दूसरा श्रर्थ श्रपेक्षित न हो तो इस भाग में “राज्य” का 
वही भ्रय॑ं है जो इस संधिवान के भाग ३ में हू. 

इस भाग में हे २६. इस भाग में दिये गये प्रावधान किसो न्यायालय द्वारा प्रवतेनीय न * 
वर्णित सिद्धान्तों होंगे, हथापि उनमें दिये हुए सिद्धान्त देश के शासन में मूलभूत हें और विधि बनाने में 

की प्रयुक्त, इन सिद्धान्तों का भ्रनुसरण करना राज्य का कर्त्तव्य होगा. 

लोक-हित-वृद्धि- ३०. राज्य का प्रयास होगा कि, ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जितना हो - 


हेतु राज्य सामा- सके, परिणामकारी रूप में, स्थापना तथा रक्षा करके, जिसमें सामाजिक, श्राथिक 
जिक व्यवस्था और राजनंतिक न्याय द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सब्र संस्थाएं श्रनुप्राणित हों, लोक १० 
बनायगा. हित-बृद्धि करे, 


राज्य द्वारा ३१. विशेषता राज्य अबतो नीति का ऐसा संचालन करेगा--- 
श्रनुसरणीय कुछ हि कं 
सिद्धान्त, (१) कि नरझ्ओोर नारी सभी जानपदों को समान रूप से भ्राजीविका के 


पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अ्रधिकार हो ; 


(२) कि समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस १४ 
प्रकार बेटा हो कि जिससे सावंजनिक हित का सर्वोत्तम 
ग्रनसेवन हो ; 

(३) कि आ्राथिक व्यवस्था हे चालन का 548 परिणाम न हो कि धन 
झोर उत्पादन-साधनों का सा्वजमिक श्रहितकारी संकेंद्रण हो ; 

(४) कि पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों को ही समान कार्य के लिये समान * ? 
वेतन मिले ; 

(५) कि कमंकारी पुरुषों तथा स्त्रियों की शक्ति श्रौर स्वास्थ्य का तथा 
बालकों के सुकुमार वयस का दुरुपयोग न हो और श्राथिक 
ग्रावश्यकताओं के वशी भूत होकर जानपदों को श्रपने वयस ग्रथवा 
शक्ति के भ्रननुकूल उपव्यवसायों (भ्रवे केशन्स ) में न जाना पड़े ; २५ 


(६) कि बाल्यकाल श्रौर युवावस्था का विदोहन तथा श्राचारिक श्र 
श्राथिक परित्यजन से रक्षए हो. 


कुछ अवस्थाओं में ३२. राज्य, श्रपनी श्राथिक सामथ्यं श्रोर विकास की सोमाओ्रों के भीतर 
कर्माधिकार, कर्माधिकार, शिक्षाधिकार तथा वृत्तिहीनता, वृद्धत।, रुग्णावस्था, श्रयोग्यावस्था तथा 
शिक्षाधिकार तथा श्रन्य प्रनहूँ श्रभावावस्थाओं में लोक साहाय्याधिकार का फलदायी प्रावधान करेगा. ३० 
लोक साहाय्या- 

धिकार. 

कर्म की न्याय्य ३३. राज्य, कर्म की न्याय्य तथा वयायुक्‍त दशाओ्रों तथा प्रसृति साहाय्य 
तथा दयायुक्त प्राप्त कराने के लिये प्रावधान करेगा. 

दशाओं का तथा 

प्रसूति साहाय्य 


का प्रावधान. 
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कर्मकारियों के ३४. उपयुक्त विधान श्रथवा श्राथिक संघटन द्वारा श्रथवा, और किसी 
लिये निर्वाह-भृत्ति बम प्रकार से राज्य, श्रौद्योगिक श्रथवा श्रन्य प्रकार के सब कर्मकारियों को कार्य, 
श्रादि. नर्वाह-भृत्ति, समुचित जीवन-स्तर, तथा श्रवकाश का सम्पूर्"णो उपभोग, निद्चिचत 
करने वाली कार्य की दशा, तथा सामाजिक और सांस्कृतिक सुयोग, प्राप्त कराने का 
प्रयत्न करेगा. मै 
जानपदों के लिये ३५. भारत के साथन्त राज्यक्षेत्र में जानपदों के लिये राज्य, एकविध 


एकविध समान व्यवहार-संहिता के निर्माए का प्रयत्न करेगा. 


व्यवहार संहिता. 

निःशुल्क प्राथमिक ३६. प्रत्येक जानपद निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का श्रधिकारी होगा 

शिक्षा का प्राव-. और राज्य का प्रयत्त होगा कि इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की श्रवधि में 

धान. सब बालकों और बालिकाओं को वह चोदह वर्ष की श्रवस्था समाप्ति तक निःशुल्क १० 
तथा श्रनिवा् शिक्षा देने का प्रबन्ध करे. 

अनुसूचित ३७. राज्य, लोक के दुबंल भागों के, विशेषतया अश्रनुसुचित जातियों तथा 

जातियों, भ्रादि- श्रनुसुचित वनजातियों के, शैक्षिक तथा श्राथिक हितों की विशेष सावधानी से वद्धि 

वासी जातियों. करेगा और सामाजिक श्रन्याय तथा सब प्रकार के विदोहन से उनकी रक्षा करेगा. 

तथा भ्रन्य दुर्बल 

भागों के शैक्षिक 

तथा आथिक हितों 

की वृद्धि. 

आाहार-पोषण- ३८. राज्य श्रपने लोगों के श्राहार-पोषए-तल की तथा जीवन-स्तर की $ ५ 

तल भ्रौर उन्नति को तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को, अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा. 

जीवन-स्तर को 

उच्च करने तथा 

लोक-स्वास्थ्य के 

सुधार करने का 

राज्य का कतेंव्य. 

राष्ट्रीय महत्व की ३९, संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गये 

वस्तुओ्रों, स्थानों, प्रत्येक कलायुक्त ग्रथवा ऐतिहासिक महत्ववाले श्रास्मारक श्रथवा स्थान श्रथवा 

झ्रास्मारकों का 


वस्तु का प्रसंगानुसार बिगाडने, नाशन, श्रपनयन, हस्तान्तरकरए श्रथवा निष्कामएण . 
रक्षणा, परिरक्षणः से रक्षण करने का तथा ऐसे सब आस्मारकों, स्थानों श्रथवा वस्तुओं के संसद्‌ द्वारा २७ 
तथा सधारण. बनाई हुई विध्यनुसार परिरक्षएा तथा संधारए। करना राज्य का कत्व होगा. 


अ्रन्ताराष्ट्रीय ४०. राष्ट्रों के बीच, भ्रगुप्त, न्याय्य तथा सम्मान्य सम्बन्धों का विनिधान कर 
शान्ति ओर के, श्रंताराष्ट्रीय विधि की मान्यताओं को, राज्यों के पारस्परिक श्राचार के वास्तविक 


निःशंकता का नियम के रूप में दढ़तापूर्वक स्थापित करके तथा संगठित लोगों के श्रापसी व्यवहारों 


प्रवर्तेन-रक्षण.,. में न्‍्याय-संधारए श्रौर संधिबन्धनों का पालन करके, राज्य श्रन्ताराष्ट्रीय शान्ति श्रोर २५ 
निःशंकता को बढ़ाएगा. 
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भाग ४ए 
सच 
अध्याय १ .अधिशासन 


प्रधान तथा उपप्रधान 





भारत का ४१. भारत का एक प्रधान होगा. प्‌ 
प्रधान, 
संघ की अधि- ४२. (१) संघ की अ्रधिवसी शक्ति प्रधान में निहित होगी, प्रौर वह 


शासी शक्ति... सका प्रयोग, संविधान तथा विधि के भ्रतुसार कर सकेगा. 


(२) पुवगासी प्रावधान की व्यायकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले 
प्रतिरक्षा बल का सर्वोच्च समादेश प्रधान में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि से 
आनियमित होगा. १० 


(३) इस शअ्न॒च्छेद को किप्तो बात से-- 


(क) जो प्रकार्य (फंशन) छिसी वर्ततान विधि ने किसी राज्य के 
शासन श्रथवा शब्ध प्राधिकारों को दिये हुए ह, वे प्रकाये 
प्रधान को हस्तान्तरित किये हुए न समर जायेंगे; या 


(ख) प्रधान के अतिरिक्त श्रन्य प्राधिकारियों को, विधि द्वारा १५ 
प्रकार्य प्रदान में संसद्‌ को बाधा न होगी. 


प्रधान का ४३. प्रधान का निर्वाचन एक ऐसे निर्परावचक निकाय के सदस्य करेंग 
निर्वाचन. जिसमें--- 


(क) संसद के दोमों आगारों के सदस्य, तथा 


क्‍्धू 


(ख) राज्यों के विधान-मंडल के निर्वाश्चित सदस्य २० 
होंगे. 

प्रधान के निर्वाचन ४४. (१) जहां तक व्यवहाय्य हो, प्रधान के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों 

की रीति के प्रतिनिधान की मायउ-भरेणी में एकरूपता होगी. 


(२) ऐसी एकरुपत। करने के लिये संसद्‌ तथा प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल 
का प्रत्यंक निर्याचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने मत देने का श्रधिकारी हैं उसकी २५ 
संख्या श्रागामी रीति रो निश्चित की जायेगी :-- 


(क) किसी राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदस्य के उतने मत होंगे 
जितने कि एक सहल्न के गणित उस भागफल में हों जो 
राज्य की जनसंख्या को विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्यों 
की समस्त संख्या से भाग देने से श्राये ; ३० 


(ख) एक सहस्र के उक्त गएितों को लेने के पद्चात्‌ यदि शेष पांच सो 
'. से कम न हो तो इस खंड के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक 
ददस्यथ के शर्तों फी संख्या में एक प्रोर जोड़ दिया जायेगा ; 


प्रधान की पद- 
अवधि. 


पुननिर्वाचन के 
लिये पात्रता. 


प्रधान निर्वाचित 
होने के लिये 
योग्यताएँ. 
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(ग) संसद्‌ के किसी श्रागार के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की 
संख्या वही होगी जो इस खंड के उपस्ंड (क) तथा (ख) 
द्वारा राज्यों के विधान-मंडलों के सदस्यों के लिये नियत समस्त 
मत-संझ्या को इन सदस्यों की समस्त संझुया के भाग देने से श्राये, 
जिसमे श्राधे से श्रधिक भिन्न को बढ़ा कर एक गिना जायेगा ५ 
और भ्रन्य भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी. 


(३) प्रधान का निर्वाचन एकल संक्राम्य मत द्वारा अ्रनुपाती प्रतिनिधान 
रीति के श्रनुसार होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गढ़शलाका (बे लट) द्वारा होगा. 


व्यास्या,--यदि विधान मंडल द्वि-आगारिक हो तो इस श्रनुच्छेद में “किसी राज्य 
के विधान-मंडल” से विधान मंडल का झ्वर झागार ग्रभिप्रेत है, तया “जन-संख्या १० 
से श्रन्तिम पुर्वेवर्ती जन-नएाना में निश्चित की गई जन-संख्पा श्रभिप्रेत हे. 


४५. प्रधान श्रपनी पद-प्रबेश तिथि से पांच वर्ष की श्रवधि तक पद धारण 
करेगा : 


पर---- 


(क) प्रध्रान राज्य-परिषद्‌ के सभापति ओर लोकसभा के श्रध्यक्ष को १५ 
सम्बोधित स्व॒हस्ताक्षरित लेख द्वारा श्रपने पद को त्याग 
सकेगा ; 


(ज) संविधान का भ्रतिक्रमण करने पर प्रधान, इस संविधान के अनुच्छेद 
५० में प्रावहित रीति से किये गये प्राभियोग (इम्पीचमेन्ट) द्वारा 
पद से निष्कासित किया (हटाया) जा सकेगा ; २० 


(ग) प्रधान, अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी 
के पदप्रतेशन तक पदारूढ़ रहेगा. 


४६. कोई व्यक्ति, जो प्रधान के पद पर है अ्रथवा रह चुका है, 
उस पद के लिये एक बार, पर एक बार ही, पुननिर्वाचन का पात्र होगा. 


४७. (१) कीई व्यक्षित प्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होग। जब तक कि २५ 
वहूं--- 
(क) भारत का जानपद न हो, 
(ख) पेतीस वर्ष की श्रायु पूरी न कर चुका हो, शऔर 
( 


ग) लोक-सभा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता न रखता हो. 


(२) कोई व्यक्ति, जो भारत-शासन के भ्रथवा किसी राज्य के शासन के प्रधीन, ३० 
ग्रथवा उक्त शासनों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय श्रथवा श्रन्य प्राधिकारी 
के श्रधीन किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर श्रारूढ़ है, प्रधान निर्वाचित होने 
का पात्र न होगा. 


व्याख्या.--इस खंड के प्रयोजनाथे कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद अथवा 
स्थिति पर श्रारूढ केवल दसी लिये ने समझा जायेगा कि --- ३५ 


(क) वह या तो भारत का या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य का मंत्री है; श्रथवा 


१४ 


(ख) वह प्रथम श्रनुसुच्ची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य का मंत्री हे, यदि वह, उस राज्य के विधान-मंडल के 
प्रति श्रथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो श्रागार हे, वहां 
विधान-मंडल के श्रवरागार के प्रति उत्तरदायी है, और 
पदि विधान-मंडल के श्रयवा श्रागार के, जैसी कि स्थिति हो, ४ 
तीन-चोौथाई से श्रन्यून सदस्य निर्वाचित हे. 


प्रधान पद के लिये ४८. (१) प्रधान न तो संउद्‌ का और न किसी राज्य के विधान-मंडल 

प्रतिबन्ध. का सदस्य होगा श्रौर यदि संस्द्‌ का श्रथवा किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य 
प्रधान निर्वाचित हो जाये तो यह समभा जायेगा कि उसने संसद का अ्रथवा उस विधान 
मंडल का, जंसी कि स्थिति हो, ग्रपना स्थान, प्रधान पद प्रवेश तिथि से रिक्त कर दिया है, १० 


(२) प्रधान, परिलाभ का श्रन्य कोई पद अथवा स्थिति ग्रहए न करेगा. 


(३) प्रधान के लिये पदावास रहेगा ओर उसको वे परिलाभ और अ्रधिदेष 
(अलाउन्स) दिये जायेंगे जो संसद्‌ विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक तत्सम्बन्धी 
प्रावधान इस प्रकार न बने तब तक टूसरी अ्रतुसूची में उल्लिखित परिलाभ तथा 
प्रधिदेष दिये जायेगे १५ 


(४) प्रधान के परिलाभ तथा अधिदेष्र उसकी पदावधि में घटाये न जायेंगे, 


पद-प्रवेश के पूर्व ४६. प्रत्येक प्रधान, श्रोर प्रत्येक व्यक्षित जो प्रधान का स्थानापन्न हे श्रथवा 
प्रधान, उसका. उसके प्रकार्यों को करता है, अपने पद-ग्रढए करन से पुर्व, भारत के मरुप न्‍्यायाधोश 
स्थानापन्न अथवा के समक्ष निम्न रूप सें लिशवयोक्ति करेगा श्रथवा शपथ लेगा, भ्रर्थात्‌-- 

उसके प्रकार्य- 


निर्वाहक के लिये “४ में, अमुझ, गम्भीरतायुरवंक निएचयोक्षित करता (शपथ लेता) २० 
निश्चयोक्षित हूँ कि. में सच्चे हृदय से भारत के प्रधान पद का निष्पादन 
्रथवा शपथ. (श्रथवा प्रधान के प्रकायों का निर्वाहन) झारूंगा तथा श्रपनी उत्कृष्टतम्‌ 


योग्यता से संविधान श्रौर विधि का रक्षण, परिरक्षण ओर प्रतिरक्षण करूंग।, 
आ्रोर से अपने को भारत की जनता की सेवा और कल्याए में तनमन से लगाऊंगा. 


प्रधान पर प्राभि- ५०... (१) संविधान के ग्रतिक्रणए के लिये, जब प्रधान क; प्राभियोग करना २५ 
योग लगाने को. है) तब दोषारोप का पुरोधान, संसद्‌ का कोई एक आ्गार करेगा. 


कार्यप्रणाली. (२) ऐसे किसी दोषारोप का तत्र तक पुरोधान न किया जायगा जब तक कि-- 


(क) ऐसे दोषारोप के पुरोधान की प्रस्थापना, एक संकल्प में न 
हो जो ऐसी लिखित सूचना के पश्चात्‌ प्रस्तुत किया गया हो जिस 
पर उस ग्रागार के तीस से भ्रन्यून सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस ३० 
संकल्प को प्रस्तावित करने का विचार प्रकट किया हो, श्रौर 


(ख) इस संकल्प का समर्थन, उस श्रागार के समस्त सदस्यों की दो-तिहाई 
से भ्रन्यूत संख्या ने न किया हो. 


(३) जब दोषारोप का पुरोधान संसद्‌ के किसी शझ्रागार द्वारा इस प्रकार 
किया जा चुके तब दूसरा श्रागार उस दोषारोप छा श्रनुसंधान करेगा या करायेगा ३५ 
झौर इस श्रनुसंधान में उपस्थित होने का तथा शअ्रपना प्रतिनिधान कराने का प्रधान 
को श्रधिकार होगा. 


प्रधान-पद की 
रिक्ति-पूर्ति के 
लिये निर्वाचन 
समय तथा 
आकस्मिक 
रिक्तिपूरक 
निर्वाचित व्यविति 
की पदावधि. 


भारत का 
उपप्रधान. 


उपप्रधान पद- 
कारणात्‌ राज्य- 
परिषद्‌ का 
सभापति होगा, 


प्रधान की 
श्रनुपस्थिति 
ग्रथतवा उसके पद 
की आकस्मिक 
रिक्ति के काल 
में उपप्रधान 
द्वारा प्रधान के 
स्थानापन्न का 
प्रका्य अथवा 
उसके पद के 
कत्तंव्यों का 
पालन. 


उपप्रधान का 
निर्वाचन, 


१६ 


(४) यवि अनुसंधान के परिणामस्वरूप, प्रधान के विरृद्ध पुरोधान किये गये 
वोषारोप को सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प, दोषारोप का श्रनुसंधान करने या 
कराने वाले झ्रागार के समस्त सदस्यों की वबो-तिहाई से श्रन्यून संख्या द्वारा 
समर्थित होकर पार (पास) हो जाता है, तो उस संकल्प का प्रभाव, उसकी पारण 
तिथि से, प्रधान का श्रपने पद से निष्कासन होगा. भर 


मी ५१. (१) प्रधान की पदावधि के श्रवसान से हुई रिक्ति की पति के लिये 
/ भअवधि-अवसान से पूर्व ही, पूर्ण कर लिया जायगा. 


(२) प्रधान की मृत्यु, पदत्याग श्रथवा निष्कासन, श्रथवा श्रन्य कारण से 
हुई पद की रिक्ति की पूति के लिये निर्वाचन रिक्ति होने के पदचात्‌ यथासंभव 
शीघ्र ओर हर श्रवस्था में छः-मास बीतने के पहले किया जायगा; श्रौर रिक्ति-पूति १० 
के लिये निर्वाचित व्यक्ति, इस संविधान के भ्रनुच्छेद ४४ में प्रावहित पांच वर्ष की पुएं 
भ्रवधि के लिये पदधारएा करने का भ्रधिकारी होगा. 


५२. भारत का एक उपप्रधान होगा. 


५३. उपप्रधान अपने पद-कारणात्‌ राज्य-परिषद्‌ का सभापति होगा श्रौर 
प्रन्य किसी परिलाभ का पद श्रथवा स्थिति धारण न करेगा : १५ 


पर जिस किसी कालावधि में उपप्रधान, प्रधान का स्थानापश्न होता है श्रथवा 
इस संविधान के श्रनुच्छेद ५४ के भ्रधीन प्रधान के प्रकार्यों को करता है, तब वह राज्य 
परिषर्‌ के सभापति-पद के कत्तंव्यों को न करेगा. 


४४. (१) प्रधान की मृत्यु, पदत्याग श्रथवा निष्कासन ग्रथवा श्रन्य कारए। 
से पद-रिकित की भ्रवस्था में उपप्रधान उस तिथि तक प्रधान का स्थानापन्न होगा २० 
जब तक कि इस श्रध्याय के ऐसी रिक्ति-पूति सम्बन्धी प्रावधानों के अ्रनुसार निर्वाचित 
नया प्रधान अपने पद पर प्रवेश न करे. 


(२) श्रनुपस्थिति, रुग्णावस्था श्रथवा किसी श्रन्य कारण से जब प्रधान श्रपने 
प्रकार्थ करत में श्रसमथं हो तब उपप्रधान उसके प्रकार्यों का पालन उस तिथि तक 


करेगा जिस तिथि को प्रधान श्रपने कर्तव्यों का पुनर्ग्रेहण करे. २५ 


(३) उपप्रधान उस कालावधि में और उस कालावधि के सम्बन्ध में, जब 
कि वह प्रधान का इस प्रकार स्थानापन्न है, श्रथवा उसके प्रकार्यों का पालन कर रहा 
है, प्रधान की सब शक्तियों श्नौर विमुक्तियों का श्रधिकारी होगा. 


५५. (१) संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित संसद्‌ के उभय श्रागारों के सदस्यों 
द्वारा अ्नुपाती प्रतिनिधान पद्धति के श्रनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा उपप्रधान ३० 
का निर्वाचन होगा श्रौर ऐसे निर्वाचन में मतदान गृढूशलाका द्वारा होगा. 

(२) उपप्रधान न तो संसद्‌ का श्रौर न किसी राज्य के विधान-संडल का सदस्य 
होगा भ्रौर यदि संसद्‌ श्रथवा किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य उपप्रधान 
निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उसने संसद का श्रथवा उस विधान-मंडल 
का जेसी कि स्थिति हो, श्रपना स्थान, उपप्रधात-पद-प्रवेश-तिथि से रिक्त कर दिया 


हैः 


पप्रधान की 
दावधि- 


१७ 


(३) कोई व्यक्ति उपप्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि 
वहु-- 


(क) भारत का जानपद न हो ; 
(ख) पेतीस वर्ष की श्रायु पुरी न कर चुका हो ; श्र 


(ग) राज्य-परिषद के लिये सदस्य निर्वाचित होने की श्रयोग्यता न रखता ५ 
हो. 


(४) कोई व्यक्ति, जो भारत शासन के श्रथवा किसी राज्य-शासन के श्रधीन 
ग्रथवा उक्त शासनों म से किसो से नियंत्रित किसी स्थानीय श्रथवा श्रन्य प्राधिकारी के 
प्रधीन किसो परिलाभ के पद श्रथवा स्थिति पर श्रारूढ़ हे, उपप्रधान निर्वाचित होने 
का पात्र न होगा. 


व्यास्या.--इस खंड के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद भ्रथवा १० 
स्थिति पर भ्रारूढ केवल इसो लिये न समझा जायगा कि-- 


(क) वह या तो भारत का या प्रथम अ्रनुसुची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य का मनत्री है ; श्रथवा 


(ख) वह प्रथम श्रनुसुत्री के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
किसी राज्य का मसनन्‍्त्री है, यदि वह, राज्य के विधान-मंडल के १५ 
प्रति श्रथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो श्रागार हूँ, वहां 
विधान-मंडल के श्रवर श्रागार के प्रति, उत्तरदायी हे श्रोर यदि 
विधान-मंडल के श्रथवा श्रागार के, जेसी कि स्थिति हो, तीन- 
चौथाई से भ्रन्यून सदस्य निर्वाचित हे. 


(५) उपप्रधान की पदावधि के श्रवसान से हुई रिक्ति की पूति के लिये २० 
निर्वाचन, भ्रवधि ग्रवसान से पूर्व ही, पूर्ण कर लिया जायगा. 


(६) उपप्रधान की मृत्यु, पदत्याग श्रथवा निष्कासन श्रथवा श्रन्य कारण 
से हुई पद की रिक्ति की पूति के लिये निर्वाचन इस रिक्ति को तिथि के पशचात्‌ यथा 
सम्भव शीघ्य किया जायगा और रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति इस संविधान 
हे अ्रनच्छेद ५६ में प्रावहित पांच ये की पुर्णा श्रवधि तक पद धारए करने का श्रधिकारी २५ 
होगा. 


५६. उपप्रधान शझ्रपनी पद-प्रवेश-तिथि से पांच वर्ष की भ्रवधि तक पद 
धारण करेगा : 


परुक>- 


(क) उपप्रधान, प्रधान को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, श्रपने ३० 
पद को त्याग सकेगा ; 


(ख) उपप्रधान, राज्य-परिषद्‌ के ऐसे संकल्प द्वारा भ्रपने पद से श्रसामथ्य 
ग्रथवा विश्रम्भाभाव के लिये निष्कासित किया जा सकेगा जिसे 
परिषद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारणा किया 
हो तथा जिसे लोक-सभा की स्वीकृति प्राप्त हो परन्तु इस खंड के ३५ 
प्रयोजनारथ कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायगा 
जब तक कि उसके प्रस्तावित करने के श्रभिप्राय की सूचना 
कम से कम चोदह दिन पूर्ण न दे दी गयी हो ; 


(ग) उंपप्रधान, श्रपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, श्रपनें उत्तरा- ४० 
घिकारी के पद-प्रवेशन तक पदारुढ़ रहेगा. 


श्८ 


य किसी ५७. इस भ्रध्याय में श्रप्रावहित किसी सम्भाव्यता (कान्टिन्जेन्सी) में प्रधान 
सम्भाव्यता में. के प्रकार्य पालनार्थ संसद्‌, जेसा उचित समझे, वैसा प्रावधान धना सकेगी. 
प्रधान के प्रकार्य 


पालनार्थ प्राव- « 

धान बनाने की 

संसद्‌ की शक्ति, 

प्रधान अथवा उप- ५८, (१) प्रधान भ्रथवा उपप्रधान के निर्वाचन से उदभूत श्रथवा सम्बद्ध 
प्रधान के निर्वाचन सब संदेह और विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिपृष्ठ श्रौर निर्णात होंगे श्रौर उसका 

से उदभूत अथवा निएुंय श्रन्तिम होगा. ४ 
सम्बद्ध विषय. 

(२) इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए प्रधान श्रथवा उप- 
प्रधान के निर्वाचत विषयक श्रथवा उससे सम्बद्ध किसो विषय का श्रानियमन संसद 
विधि हारा कर सकेगी. 

क्षमएण; भ्रादि ५६. (१) किसी श्रपराध के लिये दोषप्रमाणित किसी व्यक्ति के दंड के 


की तथा कुछ. क्षमए। प्रविलम्बन (रेप्रीव ॥, प्रास्थान (रेस्पिट) या परिहरण (रेमिशन) प्रदान करने की १० 
अभियोगो में ग्रथवा दंडादेश का स्थगन, परिहरए या लध्वादेशन (क्रम्यूट) करने की प्रधान को शक्ति 


दंडादेश के स्थगन, होगी-- 

इक 0 (क) उन सब ग्रवस्थाग्रों में, जिनमें कि दंड अथवा दंडादेश सेना-न्यायालय 
हैक द्वारा दिया गया हो ; 

शक्ति, (ख) उन सब श्रवस्थाओं में, जिनमें कि दंड श्रथवा . दंडादेश ऐसे विषय १५ 


सम्बन्धी किसी विधि के अधीन भ्रपराध के लिये दिया गया हो 
जिस विषय के लिये विधि बनाने की शक्ति संसद्‌ को है श्रौर 
उस राज्य के विधान-मंडल को नहीं है जिसमें कि श्रपराध किया 
गया हो ; 


(ग) उन सब श्रवस्थाओं में, जिनमें कि दंडादेश मृत्यु का हो. ४ 


(२) इस श्रनुच्छेद के खंड (१) के उपखण्ड (क) की किसी बात से, भारत 
के सदस्त्र बलों के किसी श्रधिकारी की, सेना न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के 
स्थगन, परिहरण, श्रथवा !ध्वादेशन की, विधि प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव न पड़ेगा. 


(३) इस श्रनुच्छेद के खंड (१) के उपखंड (ग) को किसी बात से, उस समय 
प्रवतेमान, किसी विधि के श्रथीन, राज्य के शासक प्रथवा नरेश द्वारा प्रयोकतव्य २५ 


म॒त्यु-दंडादेश के स्थगन, परिहरएा अभ्रथवा लघ्वादेशन की शक्ति पर प्रभाव न 
पड़ेगा. 


संघ की श्रधि- ६०. (१) इस संविधान के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए संघ की भ्रधि- 
शासी शक्ति का शासी शक्ति के श्नन्तर्गत होंगे--- 
विस्तार. , (क) वे विषय जिनके सम्बन्ध में संसद्‌ को विधि बनाने की शक्त्ति है; ३, 
ओर 
(ख) किसी संधि श्रयवा संविदा के बल पर भारत-शासन द्वारा प्रयोकक्‍तव्य 
झ्रधिकार, प्राधिकार श्रोर क्षेत्राधिकार का प्रयोग: 


ए: इस संविधान में श्रथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि में, स्पष्टतया 
प्रावहित स्थिति के भ्रतिरिक्त इस खंड के उपरसंड (क) में निर्दिष्ट श्रधिशासो शक्ति 
का विस्तार किसी राज्य में उन विषयों पर न होगा जिनके स्रम्जन्ध सें राज्य के विधास- है 
मंडल को भी विधि बनाने को शक्षित हें. 


प्रधान को सहा- 
यता और 
मन्त्रणा देने के 
लिये मन्त्रि- 
परिषद्‌. 


मन्त्रियों सम्बन्धी 
ग्रन्य प्रावधान, 


भारत का महा- 
प्राभिकर्त्ता. 


१६ 


(२) जब तक संसद भ्रन्य प्रावधान न करे, तब तक इस भ्रन॒च्छेद में किसी बात 
के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का कोई श्रधिफारी श्रथवा प्राधिकारी उन विषयों 
में, जिनके सम्बन्ध में संसद्‌ को उत्त राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी 
ग्रधिशासो शक्ति का प्रयोग श्रथवा प्रकार्यों का पालन करते रह सकते हैं, जैसी कि 
वह राज्य श्रथवा उपके अधिकारी अ्रथवा प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से ५ 
सद्य.पूर्व कर सकते थे 


मंत्रियरिषद्‌ 
६१ (१) प्रधान को झपने प्रकार्यों का पालन करने में सहायता तथा 
मंत्रणा देन के लिये एफ सन्त्रियरिप्रद होगो, जिसका प्रमुख प्रधान मन्‍्त्री होगा. 


(२) क्या सन्त्रियों ने प्रधान को कोई सन्जणा दी, ओर यदि दी, तो क्या इस १० 
प्रइत पर किसी न्‍्यायालप सें परिपृच्छा न को जायेगी. 


६२. (१) प्रथ्नात सम्त्रो की नित्रक्ति प्रधान करेगा और अन्य मन्ध्रियों को, 
प्रधान मन्‍्त्रो फी मन्त्रणा पर प्रवान नियुवत करेगा. * 


(२) प्रयान के प्रसाद काल तक मन्‍्त्रो अयने पद पर आसीन रहेंगे. 
रे 5 बिक 
(३) मन्त्रियरिषद, लोकतभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी. १४५ 


(४) किप्ली मम्त्री के अपने पद पर प्रवेश होने से पहिले, प्रधान उसको 
तृतीय झ्नसूजी में एतदर्य (इसके लिये) दिये हुए प्रपत्रों के श्रनुसार, पद तथा गढ़ता 
वी शपथे दिलायेंग। 


(५) कोई मम्त्रो, जो छः निरन्तर भासों की किसी प्रव/य तक संसद के किसी 
ग्रागार का सदस्थ मे रहे, उस अपधि के पद्यात्‌ मनन्‍्त्रो न रहे २० 


(६) भन्त्रियों के वेतत तथा श्रधिदेय वेही होंगे जो समथ समय पर संसद 
विध द्वारा निश्चय करे, श्रौर जय्र तक संपद ऐपा नि३चय ने करे तब तक वे द्वितीय 
पूसूची म॑ उल्लिखित अ्रदुसार हा। 


भारत का भह।प्राभिफर्ता 


६३. (१) सर्वोच्च न्यायालग् के स्थायाधीश नियुवत होने की योग्यता २४५ 
रखने वाले व्यक्ति को, प्रशात, भारत का महाप्राभिकर्ता निधुकत करेगा. 


(२) महाप्राभिकर्त्ता का कतंव्य होगा कि वह भारत-शासन को ऐसे विधि 
सम्बन्धी विश्यों पर मन्त्रणा दे ओर ऐसे विधि रूप दूसरे कतंब्यों 
का पालन करे जो उसे प्रधान सम समय पर भेज अथवा सोौपे तथा उन 
प्रकायों का पालन करे जो उसे इस संविधान श्रवव। उस समय प्रवतंमान किसी श्रन्य ३० 
विधि के द्वारा भ्रयवा श्रधीन दिये गये हों. 


(३) अ्रपने कर्तव्य पालनार्थ महाप्राभिकर्ता को भारत-राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत 
सब न्यायालयों में श्रवणाधिकार होगा. 


(४) महाप्राभिकर्ता, प्रधान के प्रसाद-काल तक पदासोन रहेगा और उसको 
वे परितोषए दिये जायेंगे जो प्रधान निद्चिचत करे. ३४ 


भारत-शासन- 
काये का संचा- 
लन. 


प्रधान को 
संसूचना देने 
ग्रादि विषयक 
प्रधान मन्‍्त्री के 
कतंव्य, 


संसद्‌ का संघटन, 


संसद्‌ के आगारों 
की रचना. 


२७० 
शासन-कार्य का संचालन 


६४. (१) भारत-शासन की समस्त भ्रधिशासी कार्यवाही प्रधान के नाम से 
की गई कही जायगी. 


(९) प्रधान के नाम से दत्त और निष्पादित श्रादेशों तथा भ्रन्य विलेखों 
(इन्स्द्रमेन्ट) का प्रमाणिकन उस रीति से किया जायगा जो प्रधान द्वारा बनाये जाने वाले 
नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणकित ग्रादेश भ्रथवा बिलेख की मान्यता * 
पर भ्राक्षेप इस श्राधार पर न किया जायगा कि यह प्रधान द्वारा दत्त श्रथवा 
ग्रयथवा निष्पादित आ्रादेश भ्रथवा विलेख नहीं हे. 


६५. प्रधान मन्त्री का कर्तेव्य होगा-- 


(क) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी, मन्त्रिपरिषद्‌ के समस्त निर्णय 


ः के ; १० 
तथा विधानाथे प्रस्थापनाएं, प्रधान को पहुंचाना ; 


(ख) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी, तथा विधानाथं प्रस्थापनाओं 
सम्बन्धी ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे प्रधान मंगावे ; 
श्रोर 


(ग) किसी विषय को, जिस पर मस्त्री, ने निएॉय कर दिया है, किन्तु ५५ 
मन्त्रि-परिषद ने विचार नहीं किया है, प्रधान के श्रपेक्षा करने 
पर परिषद्‌ के सम्भृत्त विचारार्थ रखना. 


अध्याय २--संसद्‌ 
सामान्य 
६६. संघ के लिप्रे एम संपद होगी जो प्रधान और दो आ्गारों की बनेगी, २० 
जिनके ताभ क्रमदा: राज्य-परिषद्‌ और लोक सभा होंगे. 
६७. (१) राज्य-परिबद्‌ के दो सो पचास सदस्य होंगे जिनमें से-- 


(क) पर्वह सदस्य प्रतान द्वारा इस अ्न॒च्छेद के खंड (२) में प्रावहित रीति 
से मनोनीत होंगे; ओर 


(ख) शेष राम्यों के प्रतिनिधि होंगे: २५ 


पर प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के 
प्रतिनिधियों की समस्त संख्या इस शेष के चालीस प्रति शत से श्रधिक न होगी. 


(२) इस भ्रन॒च्छेद के खंड (१) के बे उप (क) के श्रधीन प्रधान द्वारा 
मनोनीत किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों सम्बन्धी , ५ 
विशेष ज्ञान अ्रथवा व्य!वहारिक श्रतुभव है, श्र्थात्‌-- 


(क) साहित्य, कला, विज्ञान और शिक्षा ; 

(ख) कृषि, मत्स्प-पालन श्रोर तत्सम्बद्ध विषय ; 

(ग) 
) 


(घ) लोक-प्रशासन श्रौर सामाजिक सेवाएं. 


ग्रभिपन्त्रणा (इन्जीनियरी) श्रोर वास्तु शास्त्र ; 


२१ 


(३) प्रथम अ्रतुसूचों के भाग १ भ्रथवा भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि-- 


(क) जहां राज्य के विधान-मंडल के दो श्रागार हैं, वहां भ्रवरागार 
(लोश्रर हाउज) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे ; 


(ख) जहां राज्य के विधान-मंडल का एक श्रागार है, वहां उस प्रागार के ५ 
निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे ; तथा 


(ग) जहां के राज्य के लिये कोई विधान-मंडल नहीं है, वहां ऐसी 
रीति से निर्वाचित होंगे, जेसी कि विधि द्वारा संसद्‌ विनिधान 
करे. 


(४) राज्य-परिषद्‌ में, प्रथम श्रनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित १० 
रहे राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से निर्वाचित होंगे, जेसी कि विधि द्वारा संसद 
विनिधान करे. ह 


(५) (क) इस संविधान के ग्रनुच्छेद २६२ श्रौर २६३ के प्रावधानों के 
अ्रधीन रहते हुए, भ्रव्यवहित रीति से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित, राज्यों के प्रादे- 
शिक लोक प्रतिनिधि, लोकसभा म॑ पांच सो से श्रधिक न होंगे. १४ 


(ख) उपखंड (क) के प्रयोजनाथं भारत के राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन 
क्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण श्रथवा निर्माए किया जायेगा और प्रत्येक ऐसे निर्वाचन 
क्षेत्र के लिये दी जाने वाली प्रतिनिधि संख्या इस प्रकार नियत की जायेगी, जिससे कि 
यह निश्चित रहे कि जनसंख्या के प्रत्येक ७,५०,००० के लिये एक से न्यून और प्रत्येक 
५,००,००० के लिये एक से अधिक प्रतिनिधि न होगा: २० 


पर प्रथम श्रनुसुच्ची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के प्रति- 
निधियों की समस्त संझ्या का, उनक्की समस्त जन संझुषा से अनपात, उस श्रन॒पात से 
प्रधिक न होगा जो उक्त श्रवसूवी के भाग १ श्रोर २ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यों के प्रतिनिधियों की समस्त संख्या का इन राज्यों की समस्त जन संख्या से है. 


(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचतक्षेत्र के लिये किसी ससय निर्वाचित होने वाले २५ 
सदस्यों की संख्या का, उस प्रदेश की अ्रत्तिम प्वेदर्तोी जनगएाना में निश्चित की गई 
जनसंख्या से, प्रनुपात, समस्त भारत में, जहां तक व्यवहाय्य टी, एक ही होगा. 


(६) लोकसभा के लिये निर्वाचन, प्रौढ़ मताधिकार के श्राधार पर होगा ; 
भ्र्थात्‌ प्रत्येक जानपद जिसकी श्रवस्था इक्‍कीस वर्ष से कम नहीं हे श्रौर जिसको इस 
संविधान श्रथवा संसद्‌ के किसी श्रधिनियम के ग्रधीन, श्रनिवास, मनोविक्षेप, पातक ३७ 
ग्रववा भ्रष्ट या श्रवेध श्राचरए के श्राधार पर निर्योग्य नहीं किया गया हे, ऐसे निर्वा- 
चनों में भतदाता (रजिस्टर) पंचीयित होने का अधिकारी होगा. 


(७) संसद, विधि द्वारा, राज्यों के श्रतिरिक्‍्त भ्रन्य प्रदेशों के, लोकसभा में 
प्रतिनिधान का, प्रावधान कर सकेगी. 


(८) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्य-परिषद्‌ में विविध राज्यों का ३४५ 
ग्रौर लोकसभा में विविध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधान, इस संविधान के 
प्रन॒च्छेद २८६ के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से, 
ग्रौर ऐसी तिथि से प्रभावी होने के लिये, पुनव्यंवस्थापित किया जायगा जसा कि संसद, 
विधि द्वारा, निश्चय करे. 


(६) जब, राज्य-परिषद्‌ में प्रतिनिधि भेजने के प्रयोजनार्थ प्रथम भ्रनसूची के ४० 
भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को जोड़ कर वर्ग बनाया जाये, तो 
इस भनमुच्छुद के प्रयोजनाथं यह समस्त वर्ग, एक राज्य समभा जायेगा. 


संसद के आगारों 
की ग्रवधि, 


संसद्‌ के सत्र, 
सत्रावसान तथा 
विलयन. 


आग्रागारों को 
सम्बोधन करने 
ग्रौर॑ सन्देश 
भेजने का प्रधान 
का अधिकार. 


संसद के प्रत्येक 
सत्रारम्भ में 
प्रधान का विशेष 
ग्रभिभाषण तथा 
ग्रभिभाषण में 
निर्दिष्ट विषयों 
का संसद में 
पर्यालोचन. 


ग्रागारों विषयक 
मन्त्रियों और 
महाप्राभिकर्ता 
का भ्धिकार. 


श्र 


६८. (१) राज्य-परिषद्‌ का विलयन (डिस्सोल्यूशन) न किया जायेगा, 
किस्तु उसके सदस्यों में से एकतिदाई की यथा शक्‍य निकटतम्‌ संरुया, संसद से, विधि 
द्वारा बनाये गये तद्विवयक प्रावधानों के श्रतसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति 
पर निवृत्त हो जायेगी. 


(२) लोक सभा, यदि पहिले ही बिलयन न कर दी जाये, तो श्रपने प्रथम ५ 
ग्रधिवेशन के लिये नियक्त तिथि से पांच वष तक चालू रहेगी, किन्तु इससे श्रधिक नहीं, 
आर पांच वर्ष की उक्त श्रवधि के श्रवसान का प्रभाव लोकसभा का विलयन होगा: 


पर उक्त श्रवधि का विस्तरणा, जब तक कि सद्यस्कृत्यस्थति की उदघोषणा 
लाग है, प्रधान द्वारा किसी श्रवधि के लिये, जो एक बार एक वर्ष से गश्रधिक न होगी 
औ्रौर किसी अउस्था में भो उद्घोषणा के प्रयर्तेन का भ्रन्त हो जाने के पश्चात्‌ छः १० 
मास को श्रवृधि से अधिक विस्तृत न होगो, किया जा सकेगा. 


६६. (१) संसद के आ्रागारों को प्रत्येक वर्ष में कम रो कम दो बार अ्रधिवेशन 
के लिये बुलाया जायेगा, तथा उनके एक सत्र की अ्रन्तिप्र बेंठक, श्रोर ग्रागामी सत्र को 
प्रथम बठक के लिये नियुक्त तिथि, के बोब छू: न'स का अन्तर न होगा. 


(२) इस प्रवृच्छेर के प्राववानों के श्रयोन रहते हुए, प्रधान, समय समय पर-- १५ 


(क) संसद के आगारों की, अयथवा किसी श्रागार को ऐसे समय तथा स्थान 
पर, जपा वह उचित रा १के, भ्रधिवेशन के लिये बला सकेगा ; 


(ख) श्रागारों का सत्राव॒प्त (प्रोरोग) कर सकेगा ; 
(ग) लोकसभा का विलयन कर सकेगा. 


७०. (१) संसद के फ्िसो एफ आ्रागार को श्रयवा एकत्र हुए दोनों श्रागारों २० 
को प्रधान सम्बोधन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की 
भ्रपेक्षा कर सकेगा. 


(२) प्रधान, संसद्‌ में उस समय लम्दसान किसी विधेयक विषयक श्रथवा 
प्रन्य विषयक सन्देश, संसद के किसी आगार को भेज सकेगा, और जिस श्रागार 
को कोई सन्‍्देदा इस प्रकार भेजा गधा हो, बह भ्रागार उस सन्देश द्वारा श्रपेक्षित २५ 
विचारणीय विषय पर यथासुविध शीघ्ता से, विचार करेगा. 


७१. (१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में, संसद के एकत्र हुए दोनों झ्रागारों को, 
प्रधान सम्बोधन करेगा और बुलाने का कारण संसद्‌ को बतलायेगा. 


(२) किसी भो आगार की कायं-प्रणाली के ग्रानियामक नियमों द्वारा, ऐसे 
ग्रसिभाषए में निर्दिष्ट विषयों के पर्यालोचनार्थ समय रखने के लिये, तथा आगार के ३० 
ग्रन्य कार्य पर इस पर्यालोचन को पुर्वेवतिता देने के लिये, प्रावधान बनाया जायेगा. 


७२. भारत के प्रत्येक मन्‍त्री श्रोर महाप्राभिकर्ता को भ्रधिकार होगा कि 
वह किलो भी श्रागार में, श्रागारों के किसी संयुक्त भ्रधिवेशन में, तथा संसद्‌.की किसी 
समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा प्रन्यथा 
कार्यवाहियों में भाग ले, किन्दु इस भ्रनुच्छेद के श्राधार पर उसको मत देने का भ्रधिकार 
मे होगा. ३४५ 


राज्य-परिषद्‌ के 
सभापति तथा 
उपसभापति, 


उपसभापति कौ 

पद-रिक्ति, 
पर-त्याग तथा 

पद-निष्कासन, 


उपसभापति 
तथा अन्य 
व्यक्तियों की 
सभापति के पद- 
कर्ते्यों के 
पालन करने 

की अथवा 
उसका स्थाना- 
पन्न होने की 
शक्ति. 


लोकसभा का 
ग्रध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष. 


प्रध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष की 
पद-रिक्ति, पद- 
त्याग तथा 

पद निष्कासन, 


२३ 
संसद्‌ के अधिकारी 


७३. (१) भारत का उपप्रधान, पद-कारणात राज्य-परिषद्‌ का सभा- 
पति होगा. 


(२) राज्य-परिषर, यथा सम्भव शीघा, अ्रपने किसी सदस्य को श्रपना उप- 
सभापति चुनेंगी श्रौर जब जब उपसभापति का पद रिक्त हो तब तब परिषद्‌ ५ 
किसी श्रन्य सदस्य को श्रपना उपसभापति चुनेगी. 


७४. राज्य-परिषद्‌ के उपसभाषति के पद पर अआ्रारूढ सदस्य-- 


(क) यदि परिब३र का सदस्य नहों रहता तो प्रपने पद को रिक्त कर 
देगा ; 


(ख) किसी समय भी, स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो सभापति १० 
को सम्बोधित होगा, श्रपना पद त्याग सकेगा ; श्रौर 


(ग) प्रसामथ्यं श्रथवा विश्रम्भाभाव के लिये परिषद्‌ के तत्कालीन 
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा श्रपने पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा 


पर इस श्रन॒च्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई सूंकल्प तब तक प्रस्तावित १५ 
न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के श्रभिप्राय की, कम से 
कम थोदह दिन की सूचना न दे दी गई हो. 


७५. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त है, श्रथवा किसी कालावधि 
में जब कि इस संविधान के अनुच्छेद ५४ के अधीन उपप्रधान, प्रधान का ह्थानापन्न 
रह रहा है भ्रथवा उसके प्रकाप! को कर रहा है, तब उपसभाषति श्रथवा, यदि २० 
उपसभापति का पद भी रिक्त हे तो, राज्य-परिषद्‌ का ऐसा सदस्य जिसे प्रधान 
तदर्थ नियक्त करे, उस पद के कते व्यों का पालन करेगा. 


(२) राज्य-परिषर्‌ की किसी बेठक में, सभापति की श्रनुपस्थिति में, उप- 
सभापति ग्रथवा, यदि वह भी अनुपस्थित हू तो, ऐसा व्यक्ति, जिसका परिषद्‌ की कार्य- 
प्रणाली के नियमों से निश्चय किया जावे, श्रथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित २४ 
नहीं हे तो, भ्रन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ नि३इचय करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा. 


७६. लोकसभा, यथा सम्भव शीघा, श्रपने दो सदस्यों को क्रमदः अपने ग्रध्यक्ष 
झौर उपाध्यक्ष चुनेगी श्रोर जब जब श्रध्यक्ष भथवा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, 
तब तब, सभा किसी भ्रन्य सदस्य को भ्रध्यक्ष ग्रथवा उपाध्यक्ष, जेसी कि स्थिति 
हो, चुनेगी. ३० 


७७. लोकसभा के भ्रध्यक्ष भ्रथवा उपाध्यक्ष के पद पर श्रारूढ सदस्य-- 


(क) यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो झपने पद को रिक्त 
कर देगा ; 


(ख) किसी समय भो स्वहस्ताक्षरेत लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष 
को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य श्रध्यक्ष हे, भौर श्रध्यक्ष 
को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपध्यक्ष हे, श्रपना पद 
त्याग सकेगा ; झौर ३४५ 


भ्रध्यक्ष पद के 
कर्तव्य पालन 
की, ग्रथवा 
ग्रध्यक्ष के 
स्थानापन्न होने 
की, उपाध्यक्ष 
ग्रथवा भ्रन्य 
ब्यक्तियों को 
शक्ति. 


सभापति तथा 
उपसभापति 
ग्रौर ग्रध्यक्ष 
तथा उपाध्यक्ष 
के वेतन तथा 
अधिदेय. 


झ्रागारों में 
मतदान ; 
रिक्तियों के 
होते हुये भी 
झ्रागारों के 
कार्य करने 

की शक्ति तथा 
गएपूरक. 


है । 


२४ 


(ग) प्रसामथ्यं श्रयवा विश्रस्भाभाव के लिये लोकसभा के तत्कालोन 
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा झपने पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा: 


पर इस श्रन॒च्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनाथ्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित 
न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के श्रभिप्राय की कम से ५ 
कम चौदड दिन की सूचना न दे दी गई हो : 


. पर यह और भी कि, जब कभी लोकसभा का विलयन किया जाये तो विलयन 
के पश्चात होन वाली लोकसभा के प्रथम श्रधिवेशन के सच्च. पूर्व तक भ्रध्यक्ष भ्रपने 
पद को रिक्त न करेगा 


७८. (१) जब कि श्रध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, श्रथवा यदि ४9७ 
उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, जोकसभा का ऐसा सदस्य जिसे, प्रधान तद्थे 
नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा. 


(२) लोकसभा की किसी बेठक में भ्रध्यक्ष की अनपस्थिति में, उपाध्यक्ष 
ग्रथवा, यदि वह भी ग्रतपस्थित हु तो ऐसा व्यक्ति, जिसका सभा की काये प्रणाली 
के नियमों से निश्चय किया जाये, श्रथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हे १५ 
तो, प्रन्य व्यक्ति जिसे सभा निश्चय करे, श्रध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा 


७६. राज्य-परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभापति को, और लोकसभा 
के भ्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को, वे वेतन तथा श्रधिदेय दिये जायेंगे जो क्रमण: संसद 
विधि द्वारा निश्चित करे, ओर, जब तक तत्सम्बन्धो प्रावधान इस तरह न बने तब तक, 
वे वेतन श्रोर भ्रधिदेय दिये जाएगे जो दूसरो भ्रनुसूची में उल्लिखित हे २० 


कार्य-संचालन 


८०. (१) इस संविधान में प्रावहित अवस्था को छोडकर, भ्रागारों की 
किसी श्रथवा संयक्‍त बंठक में सब प्रइनों का नि३ुचयन, सभापति श्रथवा भ्रध्यक्ष 
ग्रथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति को छोड कर, उपस्थित तथा मत देने वाले श्रन्य 
सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा... २५ 


सभापति श्रथवा श्रध्यक्ष ग्रथवा इनका स्थानापन्न व्यक्तित प्रथमतः मत न 
देगा पर मत-समता को श्रवस्था में उसका निर्णायक मत होगा श्रौर बह उसका प्रयोग 
करेगा. 


(२) सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी संसद्‌ के किसी भी श्रागार को 
कार्य करने की दक्ति होगी श्रोर यदि बाद में यह पता चले कि कोई प्रनधिकृत व्यक्ति, 
कार्यवाहियों में उपस्थिति रहा, उसने मत दिया श्रथवा श्रन्य प्रकार से भाग लिया, 
तो भी संसद की कार्यवाही मान्य होगी. 


(३) यदि श्रागार की बैठक में किसी समय भी पझ्रागार के सदस्यों की 
समस्त संख्या के छठ भाग से कम को उपस्थिति हो तो सभापति प्रथवा प्रध्यक्ष 
प्रथवा इनके स्थानापन्न व्यक्षित का कतंष्य होगा कि या तो श्रागार को स्थगित कर 
दे या बेठक को तब तक के लिये विलम्बित कर दे जब तक कि सदस्यों के छठे भाग ३४ 
की उपस्थिति न हो जाये. 


२५ 


सदस्यों थी निर्योग्यताएँ 


सदस्यों द्वारा ८१. संसद के प्रत्येक श्रागार का प्रत्येक सदस्य, श्रपना स्थान ग्रहण करने 
घोषणा. से पूर्व, प्रधान श्रथवा प्रधान द्वारा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति, के समक्ष, तृतीय श्रनुसूची 
मं इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के श्रतुसार घोषणा करेगा और उस पर हस्ता- 
क्षर करेगा. भू 
धथानो की ८२. (१) कोई व्यक्तित संसद्‌ के दोनों आ्रागारों का सदस्य न होगा श्रोर 
रिक्ति. जो व्यक्षित दोनों भ्रागारों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके एक या दूसरे भ्रागार 


के स्थान को रिक्त करने के लिय, संसद्‌ विधि द्वारा प्रावधान बनायेगी. 


(२) यदि संसद के किसी श्रागार का सदस्य-- 


(क) निकठतम आगामी अनुच्छेद के खंड (१) में वछित निर्योग्यताशञ्नों १० 
का पात्र हो जाता है ; श्रयवा 


(ख) स्थित्यनुसार, सभापति श्रथवा श्रध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ता- 
क्षरित लेख द्वारा श्रपने स्थान का त्याग कर देता हैं, 


तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा. 


(३) यदि संसद के किसो श्रागार का सदस्य साठ दिनों को श्रवधि तक बिना 
श्रागार की श्रनुमति के उसके सब श्रधिवेशनों में श्रनुपस्थित रहे तो आगार उसके 
स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा : 


पर उक्त श्रवधि की संगएाना में किसी ऐसी श्रवन्ति को सम्मिलित न किया 
जायेगा जिसमे आगार का सत्रावसान, श्रथवा निरन्तर चार से श्रधिक दिनों के 
लिये स्थगन, हुआ हे. २० 


सदस्यता के ८३. (१) कोई व्यक्ति संसद के किसो श्रागार का सदस्य चुने जाने के 
लिये नियंग्यिताएँ. लिये और सदस्य रहने के लिये निर्योग्य होगा-- 
(क) यदि वह भारत-शासन के, श्रथवा किसी राज्य के शासन के, भ्रधीन, 
लाभपद पर आररूढ़ हे, ऐसे पद को छोड़ कर जिसके धारण 
करने वाले का, निर्योग्य न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित २५ 
किया है ; न 
(ख) यदि वह विक्षिप्त हे श्रोर श्रधिकृत न्यायालय को ऐसी घोषणा 
विद्यमान हे ; 
(ग) यदि वह शब्रनुन्मुक्त दिवालिया है ; 
(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति श्रनुषक्ति श्रथवा भ्रभिलग्नता ३० 
स्वीकार किये हुए है, श्रथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा 
या जानपद है श्रयथवा किसी विदेशो राज्य की प्रजा या जानएद 
के श्रधिकारों ग्रथवा विशेषाधिकारों का भ्रधिकारो हु; श्रौर 
(ड) यदि वह संसद्‌ निर्मित किसी विधि के द्वारा श्रथवा श्रधीन इस 
प्रकार निर्योग्य कर दिया गया है. ३५ 
(२) इस श्रनुच्छेद के प्रयोजनाथ कोई व्यक्ति भारत-शासन के श्रथवा किसो 
राज्य के शासन के ग्रधीन, लाभ पद पर ग्रारूढ केवल इसी कारए से न समभा जायेगा 
कि-- 
(क) वह या तो भारत का, या प्रथम श्रनसूची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य का, मन्‍्त्री है ; श्रयवा ४७० 


प्रनच्छेद 5१ के 
ग्रधीन घोषणा 
किये बिना, 
ग्रथवा योग्य 

न होते हुए 
ग्रथवा निय॑ग्यि 
किये जाने 

पर बैठने 

झ्जौर मतदान 

के लिये दंड, 


सदस्यों के 
विशेषाधिकार, 
ग्रादि, 


सदस्यों के 
वेतन तथा 
अधिदेय. 


विधेयकों के 
पुर:स्थापन तथा 
पारण विषयक 
प्रावधान 


२६ 


(ल) प्रथम अ्रनुसची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य का मन्‍्त्री है, यदि वह उस राज्य के विधान-मंडल के 
प्रति, श्रयवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो शआआगार हे 
वहां, विधान-मंडल के श्रवरागार, के प्रति उत्तरदायों हे श्रौर 
यदि विधान-मंडल के श्रथवा श्रागार के, जेसी कि स्थिति हो, * 
तीनचौथाई से श्रन्यून सदस्य निर्वाचित हें. 


८४ड, यदि कोई व्यक्तित संसद्‌ के किसी श्रागार में सदस्य के रूप में बेठता है 
या मतदान करता हे जब कि उसने इस संविधान के प्रनच्छेद ८१ की श्रावश्यकता्रों 
को पति नहीं की हे, प्रथवा जब वह जानता है, कि में योग्य नहीं हूं, श्रथवा उसकी 
सदस्पता के लिये निर्योग्य कर दिया गया हूं, अ्रथवा संसद निर्मित किसी विधि के १० 
प्रावधानों से एसा करने से वजित कर दिया गया हूं तो, वह, प्रत्येक दिन के लिये, 
जब वह इस प्रकार बैठता हे घा मतदान करता है, पांच सो रुपये के बंड का भागी 
होगा जो भारत-शासनत को देय ऋण के रूप में प्रत्यादत्त होगा. 


सदस्यों के विशेषाधिकार श्रौर विम॒क्तियों। 


८५. (१) संसद की कार्य-प्रणाली के प्रानियामक नियमों श्रोर स्थायी १५ 
श्रादेशों के श्रधोन रहते हुये संसद्‌ में वाक्‌-स्वातन्त्य होगा. 


(२) संसद्‌ में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात श्रथवा दिये 
हुए किसी मत के सम्बन्ध में संसद्‌ के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में 
कोई कार्यवाही न चल सकेगी, और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, संसद्‌ के किसी भ्रागार 
के प्राधिकार के द्वारा भ्रथवा भ्रधीन किसी विवरणा-पत्र, पत्र, मतों श्रथवा कार्यवाहियों २० 
के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्ययाही चल सकेगी. 


(३) भ्रन्य बातों में, संसद्‌ के सदस्यों के विशेषाधिकार श्रोर विभक्तियों 
वेही होंगी जो संसद, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, श्रोर वे जब तक 
इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातोीं, तब तक वेही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ 
पर यूनाईटेड किगडम के पालियामेन्ट के हाउस श्राफ कामन्स के सदस्यों को प्राप्त २५ 
है , 

(४) जिन्हें इस संविधान के सामथ्यं से संसद्‌ के किसी श्रागार में बोलने का, 
प्रथवा प्रन्य प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का, प्रधिकार है उनके सम्बन्ध 
में इस भ्रनच्छेद के खंड (१), (२) श्रौर (३) के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे 
जिस प्रकार वे संसद्‌ के सदस्यों के सम्बन्ध में लाग्‌ हे. ३० 


८६- संसद के प्रत्येक श्रागार के सदस्य उन बेतनों तथा श्रधिदेयों को पाने 
के श्रधिकारी होंगे जिन्हें संसद्‌ विधि द्वारा समय समय पर निश्चित करे और जब तक 
तद्विषयक प्रावधान इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक, श्रधिदेय ऐसी दर से 
झ्रोर ऐसे प्रतिबन्धों सहित होंगे, जैसे कि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से 
सद्य.पुवं भारत-अ्रधिराज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के विषय में लाग्‌ थे. ३५ 


विधान-काय॑ प्रणाली 


८७. (१) मुद्राविधेयकों तथा श्रन्य श्राथिक-विधेयकों के विषय में इस 
संविधान के भ्रन॒ुच्छेद ८६ श्रौर ६७ के, प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुये, कोई विधेयक 
संसद्‌ के किसी झागार में प्रारम्भ हो सकेगा. 


कुछ अवस्थाग्रों 
में ग्रागारों की 
संयक्‍त बैठक, 


२७ 


(२) इस संविधान के श्रनुच्छेद ८८ और ८६ के प्रावधानों के श्रधीन रहते 
हुये, कोई विधेयक संसद्‌ के श्रागारों से पारित न समझा जायगा जब तक कि, या तो 
बिना संशोधन के या दोनों श्रागारों द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों श्रागारों 
द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो. 


(३) आगारों के सत्रावसान के कारएा, संसद्‌ में लम्बमान विधेयक व्यपगत ५ 
न होगा (गिर न जायेगा ) . 


(४) राज्य-परिषद्‌ में लम्बसान विधेयक, जिसको लोकसभा ने पारण नहीं 
किया है, लोकसभा के विलयन पर, व्यपगत न होगा. 


(५) कोई विधेयक, जो लोकसभा में लम्बसान हूँ श्रथवा जो लोकसभा से 
पारित हो कर राज्य-परिषद्‌ में लम्बभान हे, इस संविधान के भ्रनुच्छेद ८८ के भ्रधीन १० 
रहते हुये, लोकसभा के विलयन पर व्यपगत हो जायेगा. 


८८. (१) यदि किसी विधेषक के एक आगार में पारित होने श्रौर दूसरे 
प्रागार को पारेषित किये जाने के परचात्‌-- 


(क) दूसरे झागार द्वारा वह विधेयक श्रस्वीकृत कर विया जाता हें; 
अथवा हा 

(ख) विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों पर दोनों श्रागार श्रन्ततः 
अ्रसहमत हो चुके हैं; प्रथवा 


(ग) विधेयक प्राप्ति को तिथि से, बिना इसको पारण किये, दूसरे भ्रागार 
को छ: से श्रधिक मास बोत चके हे, 


तो, लोकसभा के विलयन होने के कारएा यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है, तो 


विधेयक पर विचार करने श्रौर मत देने के प्रयोजनार्थ संयक्‍त श्रधिवेशन में बुलाने 
के भ्रभिप्राय की श्रविसुचना, यदि वे श्रागार बेठे हुये हूं तो संदेश द्वारा, अ्रथवा 
यदि बैठे हुये नहों हे तो लोकाधिसूचना द्वारा प्रधान श्रागारों को देगा : 

पर इस खंड में की कोई बात किसी राुदमा विधेयक को लागू ने होगी. 

(२) ऐसो छ मास की भ्रउधि को संगएना में, जो कि इस प्रन॒च्छेद के खंड (१) '+* 
में निदिष्ट है, किसी ऐसी अ्रवधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में दोनों भ्रागा रा का 
सत्रावसान श्रथवा चार से अ्रधिक दिनों के लिये स्थगन हुआ हैं. 

(३) जब प्रधान, श्रागारों को संयुक्त अ्रधिवेशन में बुलाने के श्रभिप्राय को? 
इस श्रनुच्छेद के खंड (१) के श्रधीन अश्रविसुचित कर चुका हो तो कोई श्रागार विधेषफ 
पर ग्रागे कार्य वाही : करेगा किन्तु प्रधान, श्रधिसुचना की तिथि के पश्चात्‌ किसी २० 
समय, आ्आागारों को भ्रधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजनार्थ संयुक्त श्रधिवेशन में बुला 
सकेगा श्रौर, ८दि वह ऐसा करता है, तो श्रागार तदनुसार श्रधियेशन सें बठेंगे. 

(४) यदि, श्रागारों की संयुक्त बेठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित, यदि 
कोई हों, जिनको संयुक्त बैठक में स्वोकार कर लिया गया है, दोनों भ्रागारों 
के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है तो २५ 
इस संविधान के प्रयोजनार्थ यह दोनों श्रागारों से पारित समभा जायेगा : 


पर संप्रक्त देठफ में--- 


(क ), यदि विधेयक, एक आगार से पारित हो कर दूसरे श्रागार द्वारा 
संशोधनों सहित पारित नहीं किया गया है श्रोर उस श्रागार 
को, लिसमें बह उदभत हुआ था, लौटा विया गया हैँ तो ऐसे ४० 


मुद्रा-विधेयक 
विषयक विशेष 
करय प्रणाली, 


मुद्रा-विधेयकों 
की परिभाषा. 


श्ष 


संशोधनों (यदि कोई हों) के श्रतिरिक्त, जेसे कि विधयक 
के पारए में देरी के कारएा श्रावश्यक हो गये हें, विधेयक पर 
कोई झ्रौर संशोधन प्रस्थापित न किये जायेंगे ; 


(थे) यदि विधेयक इस प्रकार पारित श्रौर लौटाया जा चुका है तो विधेयक 
पर केवल ऐसे संशोधन जेसे कि ऊपर कथित हे तथा ५ 
ऐसे श्रन्य संशोधन जो उन विषयों से संगत हे जिन एर आगारों 
में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किये जायेंगे ; 


झोर प्रध्यासी व्यक्ति का निएोय, कि इस खंड के श्रधोन कौन से संशोधन प्रयेश्य हूं, 
ग्रन्तिम होगा. 


(५) इस श्रनुच्छद के श्रधीन संयुक्त बेठक हो सकेगी तथा उसमें विधेयक १० 
पारित हो सकेगा यद्यपि प्रधान के, श्रागारों को भ्रधिवेशन सें बलाने के भ्रभिप्राय 
की श्रधिसुचना के पदचात्‌ लोक सभा का विलयन बीच में श्रा चुका हे. 


८९. (१) राज्य-परिषद्‌ में मुद्रा-विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा. 


(२) लोकसभा से पारित हो जाने के पद्चात्‌, मुद्रा-पिवेयक, राज्य-परिषद्‌ 
को इसके श्रभिस्ताबों के लिये, पारेषित किया जायेगा ; श्रोर राज्य-परिष २, विधेयक ** 
की प्राप्ति-तिथि के तीस दिन को श्रवधि के भीतर, विधेयक को श्रपने श्रभिस्तावों 
सहित लोकसभा को लौटा देगी श्रौर तब लोकसभा, राज्य-परिषद्‌ के अ्रभिस्तावों 
में से सब को भ्रथवा किसी को स्वीकार श्रथवा श्रस्वीकार कर सकेगी. 


(३) यदि राज्य-परिषद्‌ के भ्रभिस्तावों में से किसी को, लोकसभा स्वीकार 
कर लती है तो मुद्रा-विधेयक, राज्य-परिषद्‌ द्वारा भ्रभिस्तावित तथा लोकसभा २० 
द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित, दोनों श्रागारों द्वारा पारित समभा जायेगा. 


(४) यदि राज्य-परिषद्‌ के श्रभिस्तावों में से किसी को भी लोकसभा स्वीकार 
नहीं करती तो मद्राविधेयक, राज्य-परिषद्‌ द्वारा श्रभिस्ताथित किसी संशोधन के 
बिना, उस रूप में दोनों भश्रागारों द्वारा पारित समझा जायेगा जिससे कि वह लोक- 


सभा द्वारा पारित किया गया था. २५ 


(५) यदि लोकसभा द्वारा पारित, तथा राज्य-परिषद्‌ को उसके श्रभिस्तावों 
के लिये पारेषित मुद्रा -विधेयक, उक्त तोस दिन की भ्रवधि के भोतर लोकसभा को 
लौठाया नहीं जाता तो, उक्त अ्रवधि के श्रवसान पर यह दोनों आगारों द्वारा उस 
रूप में पारित समभा जायेगा जिस में लोकसभा ने उसको पारित किया था. 


६०. (१) इस अप्रध्याय के प्रयोजनाथं, वह थिधेयक मुद्रा-विधेयक ३० 
समझा जायेगा जिस में निम्नलिखित विषयों में से सब श्रथवा किसी से सम्बन्ध रखने 
वाले प्रावधान ही हूं, भ्र्यात्‌ :-- 


(क) किसी कर का आरोपए, उत्सादन, परिहरए्ण, परिवर्तन श्रथवा 
ग्रानियमन ; 


(ख) भारत-शासन द्वारा मुद्रा ऋण लने का, श्रयवा प्रत्याभति देने का, ३ 
झथवा भारत-शासन द्वारा लिये गये शभ्रथवा लिये जाने वाले 
किसी ग्राविक भार स्रे सम्बद्ध विधि के संक्रोधन करने का, 
ग्रानियमन ; 

(ग) जबाब ; 

(ध) भारत के झागमों का मियोजन ; ४० 


विधेयकों १२ 
प्रनुमति. 


वाषिक आथिक 
विवरण. 


२६ 


(है) किसी व्यय को भारत-श्रागमों पर प्रभत्त व्यय घोषित करना ग्रयवः 
ऐसे किसी व्यय की राशि को बद्धि ; 


(च) भारत-श्रागमों के लेखे में मुद्राप्राप्ति, श्रथवा ऐसी मुद्रा के समा: 
रक्षणा या निर्गंम, ग्रथवा भारत-शासन के लेख का भ्रंकेक्षण; 
ग्रथवा भर 

(छ) इस खंड के (क) से (च) तक के पदों में उल्लिखित विषयानुषंगी 
कोई विषय . 


(२) कोई विधेयक केवल इसी कारण से मुद्रा-विधेयक न समभा जायेगा, 
कि वह श्रर्थ-दंड या श्रन्य श्राथिक शास्ति के आरोपए का, श्रथवा श्रनज्ञाश्रों 
के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाश्नों के लिये शुल्क की, ग्रभियाचना का या देने का १० 
प्रावधान करता है, श्रथवा इस कारए से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी श्रथवा 
निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ किसो कर के श्रारोपण, उत्सादन, परिहरणा, परि- 
वर्तेन या श्रानियमन का प्रावधान करता हे. 


(३) यदि यह प्रइन उठता है कि कोई विधेयक मुद्रा-विधेयक है या नहीं तो 
उस पर लोकप्तभा के भ्रध्यक्ष का निएँय भ्रन्तिम होगा. १५ 


(४) भ्रन्तिम पूर्ववर्तोी श्रनुच्छेद के श्रधीत जब मुद्रा-विधेयक राज्य-परिषद 
को भेजा जाता हैँ श्रोर जब वह श्रागामो श्रनुवर्ती श्रनुच्छेद के भ्रधीन भ्रनमति के 
लिये प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जाता हे तो प्रत्येक म॒द्रा-विधेयक पर लोक-सभा 
के अध्यक्ष का हस्ताक्षरित प्रमाएं श्रकित रहेगा कि वह मुद्रा-विधेयक हें. 


६१. जब संसद के दोनों श्रागारों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया २० 
गया हे तो वह प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जायेगा श्रौर प्रधान घोषित करेगा कि 
वह विधेयक पर या तो श्रनुमति देता है या अनुमति रोक लेता हु: 


पर प्रधान, श्रनुमति के लिये अ्रपने समक्ष विधेयक उपस्थापन के पश्चात्‌ 
प्रधिक से श्रधिक छ सप्ताह में, उस विधेयक को, यदि वह म॒द्रा-विधेयक नहीं है, तो 
श्रागारों को संदेश के साथ लोटा सकेगा श्रौर इस संदेश में प्रार्थना कर सकेगा कि ये २५ 
इस विधेयक पर अथवा इस के किसी उल्लिखित प्रावधान पर पुनविचार करें श्रोर 
विशेषतः उन संशोधनों के पुरःस्थापित करने को वांछनीयता पर विचार करें जिनको 
उसने श्रपने संदेश में श्रभिस्तावित किया हो, श्रोर श्रागार विधेयक पर तदनसार 
विचार करेंगे. 


ग्राथिक विषयों में कार्य-प्रणाली ३० 


६२. (१) प्रत्येक श्राथिक वर्ष के लिये संसद्‌ के दोनों भ्रागारों के समक्ष 
प्रधान, भारत-शासन की उस वर्ष के लिये भ्रागणित प्राप्ति श्रौर व्यय का विवरण-पत्र, 
रखवायगा जिसे हस संविधान के इस भाग में “ वाषिक श्राथिक विवरए के नाम से 
निर्देश किया गया हैं. 


(२) वार्षिक ग्राथिक विबरए मे समाविष्ट व्यय की ग्रागएना में-- ३५ 
(क) जो व्यय इस संविधान में, भारत-श्रागमों पर प्रभत्त-व्यय के रूप से 
वर्णित हे, उनकी पूति के लिये श्रपेक्षित राशियां, श्रौर 
(ख) भारत-प्रागमों से किये जाने वाल प्रन्य प्रस्तावित व्यय की पूरति के 
लिप श्रपेक्षित राशियां, 
पुथक्‌ प्‌ थक दिखाई जाजेंगी फ्लेर भ्रागम-सेखे पर होने वाले व्यव कत प्रभ्थ ज्यय से विभेद ४० 
किक जयेम्स. 


संसद्‌ में आग- 
एना-विषयक 
कार्यप्रणाली. 


प्राधिकृत व्यय 
की अनुसूची का 
प्रामाणिकन. 


३० 


(३) निम्न व्यय भारत-आगमसों पर प्रभत्त व्यय होगा-- 


(क) प्रधान के परिलाभ श्रोर श्रधिदेय तथा उसके पद से सम्बद्ध श्रन्य 
व्यथ ; 

(ख) राज्य-परियद्‌ के सभापति तथा उयसभापति झ्ोर लोकसभा के 
ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के परिलाभ और श्रधिदेय ; भर 


(ग) ऐसे ऋण-प्रभार, जिनकी देयता भारत-शासन पर है, जिनमें 
ब्याज, प्रतिस्थापन प्रणीवबि प्रभार तथा निष्क्रयण प्रभार, 
ग्रोर उद्धार लेने तथा ऋण-सेवा तथा ऋण निष्क्यण सम्बन्धी 
प्रन्य व्यय सम्मिलित होंगे ; 


(घ) (१) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, श्रथवा उनके सम्बन्ध मे, १० 
दिये जाने वाले वेतन, श्रधिदेय तथा उत्तर वेतन ; 


(२) संघान न्यायालय के न्यायाधीशों, को, श्रथवा उनके 
सम्बन्ध में, दिये जाने वाले उत्तर वेतन ; 
(३) जो उच्च न्यायालय, प्रथम अनुसूची के भाग १ तथा 
२ में उस समय उल्लिछखित रहे राज्यों में समाविष्ट किसी क्षेत्र १५ 
के भ्रन्दर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हे श्रयवा इस संतिधान 
के प्रारम्भ से सद्य:पृ्थ करता था, उसके न्यायाधीशों को श्रथवा 
उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले उत्तर वेतन ; 


(ह) किसी न्यायालय श्रयवा विवाची धर्मापिकरएणा के निएं/थ, प्रादेश 
(डिक्री) श्रयवा परिनिणय (श्रवार्ड) के संतोषण के लिये श्रपेक्षित २० 
कोई राशियां ; 

(च) इस संविधान से श्रथवा संसद्‌ से, विधि द्वार।, इस्त प्रकार प्रभृत्त 
घोषित किया गया कोई श्रन्य व्यय. 


६३. (१) जितती श्रागएनायें भारत-शासनों के ग्रागमों पर प्रभत्त व्यय से 
सम्बद्ध हे वे, संसद्‌ मं मतदान के लिये न रखी जायेंगी, किन्तु इस खंड को किसो २५ 
बात का यह श्रन्वय न किया जायगा कि बह, संसद के किसी आगरर में इनमें से किसी 
ग्रागणना के पर्वालोचन को रोकती हूं 


(२) उक्त श्रागएनाशरों में से जितनी भ्रन्य व्यय से सम्बद्ध हे, वे, लोकसभा के 
समक्ष श्रनुदान मांग के रूप मे रखी जायेंगी श्रोर लोकसभा को शक्ति होगी कि किसी 
मांग को स्वीकार श्रथवा श्रस्वीकार करे श्रथवा किसी मांग को, उसमें उल्लिखित ३० 
राशि को कम कर के, स्वीकार करे. 


(३) प्रधान के श्रभिस्ताव के बिना किसी भो भ्रन॒दान की मांग न की जायेगी. 


च्क 


६४. (१) प्रधान पझ्रपने हस्ताक्षर द्वारा-- 


(क) अन्तिम पूंगामी भ्रनुच्छेद के भ्रधीन लोकसभा द्वारा किये गये 
प्रन॒दानों का , 


(ख) भारत के श्रागमों पर प्रभृत्त व्यय की पति के लिये भ्रपेक्षित विविध 
राशियों का, किन्तु जो संसद के समक्ष पूर्व रखे गये विवरण में 
दिखाई हुई राशि से किसी भ्रवस्था में भ॑, श्रधिक नहीं, 


उतलेख करने बालौ अनसूचो को प्रानाफ्िक करेपा. 


३५ 


व्यय के अन- 
प्रक विवरण. 


प्रतिशायी अन॒- 
दान. 


ग्राथिक विधे- 
फकों के लिये 


विशेष प्रावधान. 


कार्यप्रणाली के 
नियम. 


श्र 


(२) इस प्रकार प्रार्ाएटा की हुई भ्रनुसुची लोकसभा के समक्ष रखी जायगी 
किन्तु संतद में पर्यालोचन भ्रथवा मतदान के लिये खुली न होगी. 


(३) श्रागामी निकटवर्ती दो अनुच्छेदों के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, 
भारत-प्रागमों में से कोई भो व्यय सम्पक-प्राधिकृत न माला जायेश। जब तक कि वह 
इप प्रकार प्रामाणिक की हुई श्रनुसूची में उल्लिखित नहीं हे. भर 


६५. यदि फिसोी श्राधिक वर्ष में, भारत-आ्ागमों से, उस वर्ष के लिये उत्त समय 
त# प्राधिकृत व्यय से ऊपर और व्यय श्रावदयक हो जाता हे, तो प्रधान उक्त व्यय की 
भ्रागएित राशि को दिखाने वाले भ्रनुपुरक॒ विवरएा को संसद के दोनों आगारों के 
सप्तक्ष रखवायेगा, भर पूर्वंगामी श्रनुच्छेदों के प्रावधान उस विवरण तथा उस व्यय के 
सम्बन्ध में बसे ही प्रभावी होंगे, जेसे कि वे वाषिक श्राथिक विवरए तथा उत्तमें वशित १० 
व्यय के सम्बन्ध में प्रभावी हे. 


६६. यदि किसी श्राथिक वर्ष में भारत-झ्ागमों से किसी सेवा पर, जिस पर 
कि संसद्‌ का मत झ्रावश्यक हूँ, उस सेवा के लिये और उस वर्ष के लिये श्रन दत्त राशि से 
ग्रधिक व्यय कर दिया गया हैँ तो लोक सभा के समक्ष, उस आधिक्य के लिये मांग 
उपस्थित की जायेगी और इस संविधान के श्रनुच्छेद €३ श्ौर ६४ के प्रावधान ऐसी मांग १५ 
के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे श्रन॒दान की मांग के लिये प्रभावी हे. 


8७. (१) इस संविधान के श्रनुच्छेद €० के खंड (१) के (क) से (च) तक 
यदों से उल्लिखित दिषयों में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला विधेयक श्रथवा 
संशोधन प्रधान के श्रभिस्ताव के बिना पुर.स्थापित प्रथवा प्रस्तावित न किया जायगा 
%६२ ऐसे प्रावधान करने वाला विधेयक राज्य-परिषद्‌ में पुर.स्थापित न किया जायगा : २० 


पर किसी कर के घटाने श्रथवा उत्सादन के लिये प्रावधान बनाने वाले 
किसी संशोधन के प्रस्तावन के लिये हस खंड के ग्रधीन किसी श्रभिस्ताव की श्रपेक्षा 
न होगी. 


(२) कोई विधेयक श्रथवा संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये प्रावधान 
करन वाला, केवल इसी कारए से न समभा जायेगा कि वह भ्रथंदंड या श्रन्य श्राथिक २५ 
शास्ति के श्रारोपण का प्रथवा श्रनज्ञाश्रों (लाईेंसः पे लिये शुल्क को, 
या की हुई सेवाओं के लिये शुल्क की, श्रभियाचना का या देने का प्रावधान करता हें, 
ग्रथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी श्रथव। निक,य द्वारा स्थानीय 
प्रयोजनार्थ किसी कर के श्र।रोपण, उत्सादन, परिहरणा, परिवर्तत या आनियसन का 
प्रावधान फरता हैं. ३० 

(३) जिस विधेयक के भ्रधिनिसम बनाये जाने, और प्रवतन में लाये जाने पर, 
भारत-आ्रागमों से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संसद्‌ के किसी श्रागार द्वारा पारित न 
किया जायेगा जब तक कि उस विधेयक पर विचार करने के लिये उस श्रागार को प्रधान 
ने अ्रभिस्तवन न किया हो. 


सामान्य कार्यप्रणाली ३५ 


६८. (१) इस संजिधान के प्रावधानों के श्रधोन रहते हुए संसद्‌ का प्रत्येक 
श्रगार अपनी कार्यप्रणाली के तथा श्रपने कार्य-संचालन के ग्रानियमन के लिये नियम 
बना सकेगा. 


संसद मे प्रयो- 
क्तव्य भाषा. 


संसद्‌ ० पर्या: 
लोचन पर 
आायंत्रण. 


संसद की कायें- 
वाहियों की. 
न्यायालय 
परिप॒च्छा न 
करेगे. 


संसद के 
विश्रान्तिकाल 
पें भ्रध्यादेश के 
प्रवतेन की 


प्रधान की शक्ति, 


रे 


(२) जब तक इस श्रनुच्छे; के खंड (१) के भ्रधीन नियम नहीं बनाये 
जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यः पूर्व भारत श्रधिराज्य के विधान-मंडल 
के सम्बन्ध में, जो कार्यप्रणाली के नियम तथा स्थायी श्रारेश प्रवत्त थे, वे ऐसे संपरिवतंनों 
तया उपयोजनाश्रों के साथ जिन्हें राज्य-परिषद्‌ या सभापति श्रथवा लोक सभा का 
श्रध्यक्ष, जसी भो स्थिति हो क रे, संसद के सम्यन्ध में प्रभावी होंगे. भू 
(३) राज्य-परिषद्‌ के सभापति तथा लोकसभा के श्रथ्यक्ष ते परामर्श फरने 
के परचात्‌, प्रधान, दोनों श्राग*रों दी संयकक्‍त बैठक सम्दर्धी तथा, उससें परस्पर संचार 
सम्बन्धी कार्यप्रणाली के नियम बना सकेगा. 


(४) दोनों आ्रागारों की संयुक्त बंठक में लोकसभा का श्रध्यक्ष श्रथवा उसकी 
श्रगुपस्थिति में ऐसा व्यक्षित भ्रध्यासी होगा, जिसका इस श्रनुच्छेद के खंड (३) के १० 
प्रतीच बनाये गये कार्यप्रणाली के नियमों के श्रनुसार निश्चय हो. 


६६. (१) संसद्‌ में कार्य, हिन्दी श्रथवा अंग्रेजी में किया जायगा: 


पर राज्य-परिषद्‌ का सभापति, श्रथवा लोकसभा का अश्रध्यक्ष, जेसी भी 
स्थिति हो, किसी सदस्य को, जो इन में से किसो भाषा में अ्रपनी भ्रभिव्यक्ति पर्याप्त 
रूप से नहीं कर सकता, भ्रपनो मातृभाषा में श्रागार को सम्बोचन करने को श्राज्ञा दे १५ 
सकेगा. 


(२) राज्य-परिषद्‌ का सभापति भ्रथवा लोकसभा का श्रध्यक्ष, जब कभी वह 
उचित समभे, किसी सदस्य द्वारा किसो श्रन्य भाषा में दिये हुए भाषए का हिन्दी में श्रथवा 
शग्नेजी में संक्षेप राज्य-परिषद्‌ भ्रथवा लोकसभा में, जेसी कि स्थिति हो, प्राप्य कराने 
का प्रबन्ध करेगा और ऐसा संक्षेप उस झयार को कार्यवाहियों के उल्लेख-पत्र में २० 
सप्माविष्द किया जायेगा जिसमें कि वह भाषण दिया गया था. 


१००. (१) इसके पदच:त्‌ प्रावहित रीति से न्‍्वायाधीश के निष्कासन के 
लिप प्रधान के समक्ष प्राथंनात्मक ग्रभिलेख के उपस्थापन के प्रस्ताव के श्रतिरिक्त 
सर्वोच्च न्यायाजय श्रथवा किसी उच्च न्धायालथ के किसी न्यायाधीश के कतेव्यपालन से 
सम्बद्ध श्रावरण के विषय में संसद में कोई पर्यालोचन न होगा. २५ 

(२) इस श्नुच्छेद में उच्च न्यायालय के निर्देश में, प्रथम प्रनुसूची के भाग ३ 
में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश 
होगा, जो इस भाग के ग्रध्याय ४ में दिपे हुए किसो प्रयोजन के लिये उच्च न्यायालय हे. 


१०१. (१) कार्यप्रणाली में, कित्ती कथित अ्नियमिता के श्राधार पर 
संसद्‌ की किसो कार्यवाही की मान्यता पर कोई आ्रापत्ति न उठाई जायेगी. ३० 


(२) संसद्‌ का कोई अ्रधिकारो श्रथवा श्रन्य सदस्य, जिसमें इस संविधान 
द्वारा श्रथवा इसके श्रधीन, संसद्‌ में कार्यप्रणाली को श्रथवा कार्य-संचालन को आा- 
नियमन करने की, श्रथवा व्यवस्था रखने की शक्तियां निहित हे, उन शक्षितयों के प्रयोग 
के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के श्रधीन न होगा. 


। 
ग्रध्याय ३.--प्रधान की विधायिनी शक्तियां ३५ 


१०२. (१) उससमय को छोड़ कर जब कि संसद्‌ के दोनों आ्रागार 
सत्रस्थ हे, यदि किसी समय प्रधान को यह निईचय हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने 
के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां विद्यमान हे तो वह ऐसे श्रध्यादेश 
प्रवर्तन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों के कारण श्रावश्यक दीखें. 


(२) इस श्रनुच्छेद के श्रधीन प्रवतित भ्रध्यादेश का वही बल झ्रोर प्रभाव होगा ४० 


बोच्च न्याया- 
य की स्थापना 
था संघटन. 


३३ 


जो.-प्रधान द्वारा स्वीकृत संसद्‌ के श्रधिनियम का होता है, किन्तु अत्येक एसा 
श्रध्यादेश --- 
(क) संसद्‌ के दोनों श्रागारों के समक्ष रखा जायेगा, शौर संसद के पुनः 
भ्रधिविष्ट होने से छः सप्ताह के श्रवसान पर, श्रथवा, यदि उस 
कालावधि के श्रवसान से पूर्व उसकी प्रतिनिन्दा का संकल्प दोनों ५ 
झागारों से पारित हो जाता है, तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारण 
होने पर, प्रवत्त न रहेगा, श्रौर 


(ख) प्रधान द्वारा किसो समय भी प्रत्याहृत किया जा सकता हे. 


व्यास्या.--जब संसद के श्रागार भिन्न भिन्न तिथियों में पुनः एकत्रित होने 
के लिये बुलाये जाते हे तो इस खंड के प्रयोजनाथ्थ छः सप्ताह की श्रवधि की गएाना १० 
उन तिथियों में से पिछली तिथि से की जायेगी. 


(३) यदि और जिस मात्रा तक इस श्रनुच्छेद के भ्रधीन बनाया हुश्रा श्रध्यादेश 
कोई ऐसा प्रावधान करता हे जिसे इस संविधान के श्रधीन संसद्‌ को बनाने की शक्ति 
न हो तो वह शून्य होगा. 


ग्रध्याय ४.--संघ का न्याय-मंडल . श्प्र 


। 

१०३. (१) भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के प्रधान 
न्यायाधीश तथा सात से श्रन्यून उतने न्यायाधीशों का बनेगा, जितनों का 
संसद विधि द्वारा विनिधान करे. 

(२) सर्वोच्च न्पायालय के तथा राज्यों में के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों 
में से ऐसों के साथ जैसे कि तदर्थ आवश्यक हों, परामर्श करके प्रधान श्रपने हस्ताक्षरित २० 
श्रौर मुद्रांकित भ्रधिपत्र द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त 
करेगा और वह ६४५ वर्ष की अवस्था प्राप्त होने तक पद धारण करेगा : 

पर मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी श्रन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय 
में, भारत के मुख्य न्यायाधीश से सर्वदा परामशे किया जायेगा : 


पर यह और भी कि-- २५ 


(क) कोई न्यायाधीश प्रधान को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा 
ग्रपने पद को त्याग सकेगा ; 


(ख) खंड (४) में प्रावहित रीति से कोई न्यायाधीश श्रपने पद से निष्का- 
सित किया जा सकेगा. 


(३) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति ३० 
तब तक योग्य न होगा जब तक कि वह भारत का जानपद न हो ओर--- 


(क) किसी उच्च न्यायालय का अ्रथवा ऐसे दो या श्रधिक न्यायालयों 
का लगातार कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश न रह 
चुका हो ; श्रथवा 

(ख) किसी उच्च न्यायालय का भ्रथवा ऐसे दो या श्रधिक न्यायालयों का ३५ 
'लगातार कम से कम दस वर्ष तक श्रधिवक्‍ता न रह चुका हो. 


व्याख्या ९.--इस खंड में उच्च न्यायालय से श्रभिप्रेत हे वह उच्च न्यायालय 
जिसका क्षेत्राधिकार भारत के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में हूं श्रथवा इस संविधान के 
प्रारम्भ से पूर्व था. 
5 


न्यायाधीशों के 
बेतव आ्रादि. 


स्थानापन्न 
मुख्य न्यायाधीश 
की नियुक्त. 


एतदर्थ (एड हॉक) 
न्यायाधिशों की 
नियुक्ति. 
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व्याख्या २.-इस खंड के प्रयोजनाथ भ्रधिवक्‍ता रहने की कालावधि की गएना 
में वह कालावधि भी समाविथ्ट होगी जिसमें कि किसी व्यक्तित ने भ्रधिवक्‍ता होने के 
पदचात्‌ न्यायिक पद धारण किया हो. 


(४) सर्वोच्च स्थायालय का कोई न्यायाधीश श्रपन पद से निष्कासित न किया 
जायेगा, जब तक कि सिद्ध दुराचार अथवा श्रसामर्थ्य के कारणा निष्कासन के लिये, ५ 
संसद के दोनों ग्रागारों द्वारा, उपस्थित तथा मत देने वालों में से दो-तिहाई से भ्रन्यन 
सदस्यों से समर्थित श्रभिलेख प्रधान के समक्ष एक ही सत्र में उपस्थित किये जाने 
के पदचात, प्रधान ने श्रादेश न दिया हो 


(५) श्रन्तिम पृवंगामा खंड के श्रधीन किसी श्रभिलेख के उपस्थापन की, तथा, 
$400/32 के दुराचार भ्रथवा भ्रसामर्थ्य के -प्रनुसंधान तथा सिद्धि की, कार्य-प्रणाली १० 
का संसद विधि द्वारा श्रानियमन कर सकेगी. 


(६) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, श्रपने 
पद प्रवेश के पूर्व प्रधान गथवा उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्षित के समक्ष तुतीय 


ग्रनुसुची में एतरथें दिये टए प्रपत्र के अ्रनसार घोषणा करेगा श्रोर' उस पर हस्ताक्षर 
करेगा १५ 


(७) काई व्यक्ति, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण 
कर चुका है, भारत के राज्यक्षेत्र में किसो न्यायालय में श्रथवा किसी प्राधिकारी के 
समक्ष भ्रभिवक्‍ता का कार्य न करेगा 


१०४. सर्वच्चि न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे वेतनों और श्रधिदेयों के, 
तथा श्रवकाश और उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे श्रधिकारों के श्रधिकारी होंगे जेसे कि २० 
समय समय पर संसद्‌ द्वारां बनाई विधि से, भ्रथवा विधि के श्रधीन नियत किये गये 
हों, और जब तक वे एस प्रकार नियत नहीं किये जाते तब तक ऐसे वेतनों और 
ग्रधिदेयों के तथा श्रवकादश श्रोर उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे ग्रधिकारों के श्रधिकारी होंगे 
जसे कि द्वितीय श्रनसूची में उल्लिखित हे 


पर न तो न्यायाधीश के वेतन में श्रोर न उसके श्रवकादश श्रथवा उत्तर वेतन सम्बन्धी २५ 
ग्रधिकारों में उसकी नियुक्षित के पश्चात्‌, कोई ऐसा परिवर्तन किया जायेगा जिससे 
उसको अ्रलाभ हो 


१०५. जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब: मख्य 
न्यायाधीश, अ्नपस्थिति श्रथवा श्रन्य कारए से श्रपने पद के कतंव्यों का पालन करने 
में ग्रसमर्थ हो तब न्यायालय के भ्रन्य न्यायाधीशों में से कोई एक, जिसे प्रधान तदर्थ ३० 


नियुक्त करे, उस पद के कतंव्यों का पालन करेगा 


१०६. (१) यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को करने श्रथवा 
चाल रखने के लिये न्यायाधीशों का गएाप्रक प्राप्य न हो, तो सम्बद्ध उच्च न्यायालय 
के मर्य न्यायाधीश से परामश कर के, भारत का म॒र्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय 
के श्रपने मनोनेय न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्याधालय की बंठकों में, एतदर्थ न्यायार्धीश ३४ 
के रूप में, जितनी भी कालावधि के लिये श्रावश्यक हो, उपस्थिति की, लेख द्वारा 
प्राथंना कर सकेगा. 


(२) इस प्रकार मनोनीत न्यायाधीश का कतंव्य होगा, कि श्रपने 
पद के भ्नन्य कतंय्यों की श्रपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय की बेंठकों में, उस समय तथा उस 


सेवानिवृत्त 
न्यायाधीशों की 
सर्वोच्च न्याया- 
लय को बैठकों 
में उपस्थिति. 


सर्वोच्च न्यायालय 
का स्थान. 


सर्वोच्च न्याया- 
लय का 
प्रारम्भिक 
ग्रधिकार क्षेत्र. 
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कालावधि के लिये जिसके लिये उसकी उपस्थिति श्रपेक्षित है, उपस्थित हो, भौर जब 
वह इस प्रकार उपस्थित हो तब उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, समस्त 
क्षेत्राधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उक्त भ्यायाधीद के 
क॒र्तेव्यों का पालन करेगा. 


१०७. इस भ्रध्याय में किसी बात के होते हुये भी, भारत का मुख्य न्‍्याया- ५ 
धीश किसी समय भी, इस श्रन॒च्छेद के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुगे किसी व्यक्ति 
से, जो सर्वोच्च न्यायालय के ग्रथवा संघान न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण 
कर चुका हू, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने की तथा कार्य करने की 
प्राथंना कर सकेगा, भ्रोर इस प्रकार प्राथित प्रः्येक व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने भ्रोर 
कार्य करने के काल में, उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार शक्तियां १० 
श्रौर विशेषाधिकार होंगे, किन्तु बह भ्रन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश ८ समका 
जायेगा : 


पर, जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्य।यालय के त्य(य(धीश के रूप में बेठने 
तथा काये करन की सहमति न दे तब तक इस भश्रनुच्छेद क, कई बात उसे एस, करने 
की श्रपेक्षा करने बाली न समभी जायेगी. १५ 


१०८. सर्बोच्च न्यायालय उल्लेख न्यायालय होगा श्रोर देह. में तथा ऐसे 
अ्रन्य स्थान श्रथवा स्थानों में, यदि कोई है. जिन्हें मुख्य >वयाधीश समय समय पर 
प्रधान के भ्रनुमोदन से नियुक्त करे, लेगा. 


१०६. इस सं बयान के प्रावध।नों के ऋबीन रहते हुपे-- 
(क) भारत॑-शासन श्रोर एक श्र": ४" ऊ राज्यों के मध्य ; श्रथवा. २० 


(ख) एक और भारत-शासन ५. क » राज्य अयवा २(४थों तथा दूसरी 
आर एक श्रथवा अ्र- + अन्य राज्यों के मध्य ; श्रथवा 


(ग) दो या भश्रधिक राज्यों के मध्य, 


विबाद में, जहां तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रइन श्रन्तर्धत है चाहे तो 
विधि का चाहे तथ्य क।) जिस पर किसो वध अ्रधिकार का भ्रस्तत्व श्रथवा ।वस्तार २५ 
निभर है, वहां तक, श्रन्य न्यायालयों का श्रपववर्जज करके रुजच्चि न्यायालय 
का प्रारस्थिक क्षेत्राधिकार होगा: 


पर उक्त क्षेत्राधिक.< का वि >तार निम्न वि'१« पर न होगा-- 


(१) वह विवाद जिस में प्रथम श्र. तुच्ची के भाग ३ में उस समय 
उल्लिखित रहा राज्य एक पक्ष मे है, कद द८ 'ववाद इस ३० 
संविधान की प्रारभ्भ ।तथि से ११ के; ६३, 9. उस तिथि के 
पश्चात्‌ प्रवृत्त रहे हुई ग्रथवा प्रवेत्त २८ 58 किसी संधि, संविदा, 
ग्रभिय[ 7, सनद अ्रथव अन्‍य तंत्सवृश विलेख के 
किसी ""वधान से उत्पन्न हुआ है ; 


(२) बह विव,४, जिसमें कोई राज्य एक पक्ष में $ यदि वह विवाद ३४ 
किसी एसो संधि, संजिद॥ श्र/भवुक्ति, सनद भ्रयवा अन्‍य तत्सदेश 
विलेख », प्रावधान से उत्पन्न हुआ हूं ज। २१८ प्रावध(न 
करता है कि उक्त क्षेत्राविकार क, विस्तार ऐसे विवाद पर 
न होगा. 


विशेष अवस्थाग्रों 
में राज्यों के 

उच्च न्यायालयों 
से पुनविचार 
प्राथना पर 
सर्वोच्च स्धायालय 
का पुनविचार 
क्षेत्राधिकार. 


प्रथम अनसूची 
के भाग ३ में 
उस समय 
उल्लिखित रहे 
राज्यों के 
भ्रतिरिक्त 
भारत के राज्य- 
क्षेत्र में उच्च 
न्यायालयों से 
ग्रन्य मामले 
की पुनविचार 
प्रार्थना में 
सर्वोच्च न्यायालय 
का पुनविचार- 
क्षेत्राधिकार, 
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११०. (१) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि किसी मामले 
में इस संविधान के निवर्चेन का कोई सारवब्‌-विधि-प्रइन श्रन्तर्धृत है तो राज्य के उच्च 
न्यायालय के, चाहे तो व्यवहार विषयक, चाहे दांडिक, चाहे भ्रन्य कार्यवाही में दिये 
निएँय, प्रादेश श्रथवा श्रन्तिस श्रादेश की पुनविचार प्रार्थना (श्रपील) सर्वोच्च न्यायालय 
को हो सकेगी. | 


(२) जहां कि उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाएपत्र देना श्रस्वीकार कर दिया 
हो तो सर्वोच्च न्यायालय, यदि उसे संतोष हो जाय कि उस मामले में इस 
संविधान के निर्वेचन का कोई सारवद्‌-विधि-प्रदन श्रन्तर्थत हे तो, ऐसे निंय, प्रादेश 
अ्रथवा भ्रन्तिम श्रादेश की पु्नावचार प्रार्थना के लिये विद्येष भ्रनुमति दे सकेगा. 


(३) जहां ऐसा प्रमाएपत्र श्रथवा ऐसी प्रनुमति दे दी गई हो वहां मामले १० 
में कोई पक्षवान केवल इसी ग्राधार पर नहीं कि कोई पूर्वोक्त प्रइन, भ्रशुद्ध निर्णाति 


हुआ है, किन्तु किसी श्रन्य भ्रधार पर भो सर्वोच्च न्यायालय को पुनविचार प्रार्थना 
कर सकेगा. 


व्यास्या ---इस श्रनुच्छेद के प्रयोजनाथ,  श्रन्तिम श्रादेश” पद में ऐसे वाद- 
हेतु का निणायक श्रादेश भी समाविष्ट है, जो यदि पुर्नावचारप्रार्थी के पक्ष में निर्णात १५ 
हो तो उस मामले का श्रन्तिम निएंय करने के लिये पर्याप्त होगा. 


१११. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यों के भ्रतिरिक्त भारत के राज्यक्षेत्र में उच्च न्यायालय की व्यवहार विषयक 
कार्यवाही में दिये गये निएॉय, प्रादेश, श्रथवा श्रन्तिम श्रादेश की पुनाविचार प्रार्थना 
सर्वोच्च न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे-- २० 


(क) कि विवादग्रस्त विषय की राशि श्रथवा मूल्य प्रथम बार के 
न्यायालय में बीस हजार रुपये से कम्त न था और पुनविचार- 
प्राथंता-गत विवद में भो उस से कम नहीं है; या 


(ख) कि निएंय, प्रादेश श्रथवा श्रन्तिम श्रादेश इतनी राशि श्रथवा मूल्य 
की सम्पत्ति से सम्बद्ध किसी श्रध्यथथंना श्रथवा प्रइन को प्रत्यक्ष २५ 
श्रथवा परोक्षरूप में श्रन्तर्धारण करता है ; या 


(ग) कि ग्रभियोग सर्वोच्च न्यायालय में पुनविचार प्रार्थना के समृपयुक्त 
हे; 


झौर जहां कि पुनविचार प्राथित निएॉय, प्रादेश श्रथवा श्रन्तिम श्रादेश वितान्तर 
नीचे के न्यायालय के निएय को श्रभिपोषणा करता हैँ तो खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले ३० 
से भिन्न मामले में पुनरविचार प्रार्थभा तब हो सकेगी जब उच्च- 


न्यायालय यह भी प्रमाएित करे कि पुनविचार प्राथना में कोई सारवद्‌ विधि प्रइन 
श्रन्तधृत हे. 


(२) इस संविधान के श्रनुच्छेद ११० में किसी बात के होते हुये भी, इस 
अ्रनुच्छेद के खंड (१) के श्रधीन सर्वोच्च न्यायालय से पुनविचार प्रार्थना करने वाला ३५ 
कोई प्रक्षवान ऐसी पुर्नावचार प्रार्थना में एक कारण यह भी बता सकेगा कि इस में 
संविधान के निर्वेंचन का सारवर्‌ विधि-प्रइन श्रन्त्रथत हे जिसका अ्रशुद्ध निएंय 
किया गया हे. 


कुछ अन्य मामलों 


में पुतिचा र 
प्राथना के लिये 


सर्वोच्च न्यायालय 


की विशेष 
श्रनुमति. 


प्रथम अनुसूची 
के भाग ३ में 
उस समय 
उल्लिखित रहे 
राज्यों के 
उच्च न्याया- 
लयों द्वारा 
कुछ ग्रभियोगों 
में सर्वोच्च 
न्यायालय को 


व्यवस्था प्रार्थना. 


सर्वोच्च न्याया- 
लय के क्षेत्रा- 
धिकार की 
वृद्धि. 


कुछ लेखों क 
निकालने 


का सर्वोच्च न्याया- 


लप को शक्ति- 
प्रदान. 


३७ 


११२. प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यों के श्रतिरिक्त, भारत के राज्यक्षेत्र में, इस संविधान के श्रनुच्छेद ११० 
श्रथवा श्रनुच्छेद १११ के प्रावधान जिन मामलों में लागू नहीं हे उन मामलों 
में सर्वोच्च न्यायालय, स्वविवेक से किसी न्यायालय श्रथवा धर्माधि- 
करण द्वारा किसी वाद अथवा विषय में दिये हुये किसी निर्णाय, प्रादेश श्रथवा ५ 
अ्रन्तिम भ्रादेश की पु्नावचार प्रार्थना के लिये विशेष भ्रनुमति श्रनुदान कर सकेगा. 


११३. (१) प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
किसी राज्य के उच्च न्यायालय में यदि किसी व्यवहार, दंड श्रथवा श्रन्य कार्यवाही 
के वर्तेन में संसद्‌ की, श्रथवा ऐसे राज्य से भिन्न किसी भ्रन्य राज्य के विधान-मंडल की, 
किसी विधि की प्रयोज्यता भ्रथवा निर्वंचन सम्बन्धी कोई प्रइन, जो ऐसी कार्यवाही में १० 
किसी वाद-हेतु के निउ्चयन के लिये महत्वपुर्णा हो, उत्पन्न होता है, तो उच्च न्यायालय, 
स्वेच्छा से श्रथवा पक्षों में से किसी की प्रार्थना पर, ऐसे प्रइदन का विशेष निर्देश करते 
हुए तथा उस पर अपनी मति देते हुए उस मामले का विवरण 
बना सकेगा श्रौर ऐसे प्रदन को सर्वोच्च न्यायालय के पास, उसकी मति के लिये, 
भेज सकेगा. १५ 


(२) जहां ऐसा कोई उच्च न्यायालय खंड (१) के श्रधीन मामले का 
विवरण बनाना अ्रस्वीकार करे तो सर्वोच्च न्यायालय मामले का इस 
प्रकार विवरण बनाये जाने की श्रपेक्षा कर सकेगा. 


(३) जब इस गअनच्छेद के खंड (१) के ग्रथवा (२) के श्रधीन किसी मामले 
का ऐसा विवरण बना दिया जाता हैँ तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय की मति प्राप्त २० 
न हो जाये तब तक उच्च न्यायालय सब कार्यवाही रोक देगा. 


(४) पक्षों को सुने जाने का अश्रवसर देने के पश्चात्‌ सर्वोच्च न्यायालय इस 
प्रकार भेजे हुए प्रइन का निएणोॉंय करेगा, और झपनी मति की एक प्रतिलिपि उस उच्च 
न्यायालय को भिजवायेगा और उसकी प्राप्ति पर वह उच्च न्यायालय सर्वोच्च 
न्यायालय के मत्यनुकूल उस मासले को निपटाने लगेगा. २५ 


(५) सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रक्रम पर इस श्रनच्छेद के श्रधीन विवरण 
बनाये हुए मासले को इस लिये लौटा सकेगा कि उसमें और दूसरे 
तथ्यों का विवरए दिया जाये. | 


११४. (१) संघ-सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय 
को ऐसे श्रौर क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां होंगी जिन्हें संसद, विधि द्वारा, ३० 
प्रदान करे. 


(२) यदि संसद्‌, सर्वोच्च न्यायालय के लिये ऐसे क्षेत्राधिकार श्रौर शक्तियों 
के प्रयोग का विधि द्वारा प्रावधान करे तो, किसी विषय के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय 
के ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां होंगी जिन्हें भारत-शासन श्रौर कोई राज्य 
विशेष संविदा द्वारा प्रदान करे. ३५ 


११५. इस संविधान के ग्रतुच्छेद २५ के खंड (२),(जो मौलिक श्रधिकारों 
के प्रवर्तन कराने से सम्बद्ध है,)में वण्शित प्रयोजनों से भिन्न किन्‍हीं प्रयोजनों के लिये 
बन्द्यपस्थापन, परमादेश, प्रतिषेध, श्रधिकारपृच्छा तथा उसत्प्रेषण लेखों के, भ्रथवा 
इनमे से किसी प्रकार के निदेशों श्रथवा श्रादेशों को निकालने की भक्ति संसद्‌ 
विधि द्वारा सर्वोच्च स्यायालय को प्रदान कर सकेगी. ४० 


सर्वोच्च न्यायालय 


की सहायक 
शक्तियां. 


सर्वोच्च न्याया- 
लय द्वारा घोषित 
विधि सब न्याया- 
लयों को बन्धन- 
कारी होगी. 


सर्वोच्च न्याया- 
लय के प्रादेशों 
ग्रौर आदेशों 
का प्रवर्तन 

तथा प्रलेखों 

को प्रकट 
कराने आदि के 
आ्रादेश. 


सर्वोच्च न्यायालय 
से परामर्श करने 
की प्रधान 

की शक्ति, 


प्रसेनिक 

तथा न्यायिक 
प्राधिका री 
सर्वोच्च न्याया- 
लय के साहाय्य 
में कार्य करेंगे. 


न्यायालय के 
नियम आदि. 


३८ 


११६. इस संविधान के प्रावधानों में से किसी से श्रनसंगत ऐसी भ्रन॒प्रक 
शक्तियों का संसद, विधि द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करने के लिये 
प्रावधान कर सकेगी जैसी कि उस न्यायालथ को, इस संविधान से श्रथवा। उस के 
भ्रधीन प्रदत्त क्षेत्रा धिकार के भ्रधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिये 
ग्राववयक श्रयवा वांछनीय प्रतीत हो. प्र 


११७. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि, भारत-राज्य क्षेत्र के भीतर 
सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी. 


११८. (१) अ्रपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में सर्वोच्चि न्यायालय ऐसा 
प्रादेश, श्रथवा ऐसा श्रादेश दे सकेगा जेसा कि इसके समक्ष लम्बसान किसी वाद श्रथवा 
विषय में पूछें न्याय करने के लिये श्रावश्यक हो, श्रौर इस प्रकार दिया हुआ प्रादेश १० 
श्रथवा श्रादेश भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में ऐसी रीति से प्रवर्ततीय होगा जंसी कि 
संसद किसी विधि द्वारा भ्रथवा श्रधीन, विनिधान करे 


(२) संसद द्वारा एतद्विषयक बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के श्रधीन 
रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र *ैं, किसी «्यक्ति को 
उपस्यित कराने के, किन्‍्हीं प्रलेखों को प्रक८ श्रथवा प्रस्तुत कराने के, या श्रपने किसी १५ 
प्रपमान के अनसंध।न कराने श्रथवा दंड दिलाने के प्रयोजनार्थ कोई श्रादेश देने की 
समस्त और प्रयेक शक्ति होनी. 


११९६, (१) यदि किसी समय प्रधान को दीखे कि विधि श्रथवा तथ्य का 
कोई ऐसा प्रइन उत्पन्न हुआ हे श्रथवा उत्पन्न होने की सम्भावना है जो इस प्रकार का 
झोर ऐसे सार्वजनिक महत्व का हें कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की मति लेना उचित २० 
होगा, तो वह उस प्रइन को उस न्यायालय के पास विचारार्थ भेज सकेगा और वह 
न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात्‌, जेसी कि वह उचित समभे, प्रधान को उस पर 
झ्रपनी मति का प्रतिवेदन कर सकेगा 


(२) प्रधान, इस संविधान के अ्रनच्छेद १०६ के परादिक के खंड 
(१) में किततो बात के होते हुए भी, उक्त खंड में वणित प्रकार के विवाद को सर्वोच्च २५ 
न्यायालय के पास निएॉय के लिये भेज सकेगा श्रौर उस पर सर्वोच्च न्यायालय, पक्षों 
को सुने जाने का श्रवसर देने के पश्चात्‌ उसका निएोय करेगा और इस का प्रतिवेदन 
प्रधान को करेगा 


१९०. भारत राज्यक्षेत्र के श्रसेनिक और न्यायिक, सब प्राधिकारी, 


सर्वोच्च न्यायालय के साहाय्य में कार्य करेंगे. ३० 


१२१. (१) संसद द्वारा बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के भ्रधीन रहते 
हुए, सर्वोच्च स्यायालय समय समय पर, प्रधान के प्रनुमोदन से उस न्यायालय के भ्राचार 
श्रौर कार्य-प्रणाली के सामान्यतः ग्रानियमन के लिये, नियम बना सकेगा और इन 
नियमों में निम्न नियमों का भी समावेश होगा--- 


(क) उस न्यायालय में बुत्ति करने वाले व्यक्तियों से सम्बद्ध नियम, ३४ 


सर्वोच्च न्यायालय 


के भ्रधिका रियों, 
तथा सेवकों 

के वेतन, 
अधिदेय भ्रोर 
उत्तरवेतन और 
सर्वोच्च न्याया- 
लय के व्यय, 


प्रथम प्रनुसूची 
के भाग ३ में 
उहल्लिखित 
राज्यों के उच्च 
न्यायालयों के 
प्रति निर्देशों 
का प्रन्वय, 


३९ 


(ज) प्रुतविचारप्रायंनाश्रों को सुनने की तथा भ्रन्य विषयों की, कार्य प्रणाली 
से सम्बद्ध नियम. श्रन्य विषयोंमें वह समय भी सम्मिलित 
है जिस में पुनविचार प्रार्थनाएँ न्यायालय में प्रवेश की जायें 
झोर जो उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले श्रधि- 
वक्‍ताओं को तत्सम्बन्धी भ्रपने निवेदन करने के लिये दिय। जाये, ५ 
(ग) उप्त न्यायालय में किन्हीं कार्यंवाहियों के श्रथवा उनके श्र/नुषंगिक- 
परिव्ययों सम्बन्धी तथा उसमें के कार्यवाह के सम्बन्ध 
में प्रभूत शुल्क सम्बन्धी नियम, 


(घ) प्रतिभू (बेल) के स्वीकरएा सम्बन्धी नियम, 
(ऊ) कार्यवाहियों के स्थगन सम्बन्धी नियम, 
(च) किसी पुर्नावचार प्राययना के, जो न्यायालय को तुच्छ श्रथवा, प्रबाधी 


या विलम्ब करने के प्रयोजन से हा प्रतीत होती है, संक्षेपतः 
निईचयन को पफ्राबहित करने वाले नियम. 


(२) इस संविधान के निर्वेचन विषयक सारवबद्‌ विधि प्रदन भ्रन्तर्थारी किसी 
मामले का निएय करने के लिये, श्रथवा इस संविधान के भ्रनुच्छेद ११६ के भ्रधीन 
भेजे हुए प्रइन के सुनने के लिये, बेठने वाले न्यायाधीशों की भ्रलपिष्ठ संध्या पांच होगी : 

पर, उक्त प्रयोजनों के लिये प्रत्येक न्‍्यायाधीश बेठने के लिये स्वतन्त्र होगा जब 
तक कि वह रुएणावस्था, वेयक्तिक हित, श्रथवा भ्रन्य पर्याप्त कारण से ऐसा करने के 
भ्रयोग्य न हूं. 


(३) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा इस संविधान के ग्रनुच्छेद ११६ के २० 
प्रधीन किसी प्रतिवेदन के प्रयोजनार्थ कोई मति न्यायालय के खुले भ्रधिवेशन में ही 
दी जायेगी. 


(४) मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधोशों की बहुसंख्या की 
सम्मति के बिना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न कोई ऐसा प्रतिवेदन किया जायेगा 
झौर न कोई निएोय दिया जायेगा, किन्तु इस खंड की कोई बात किसी न्यायाधीश को, २५ 
जो सम्मद नहीं होता, भ्रपनी भिन्न मति श्रथवा निय देने में श्रवरोध करने वाली 
न समभी जायेगी. 


१० 


१२२. (१) सर्वोच्च न्यायालय के श्रधिकारियों तथा सेवकों को, प्रथवा 
उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतनों, श्रधिदेधों तथा उत्तर वेतनों को भारत का 
मुख्य न्यायाधीश प्रधान से परामर्श करके नियत करेगा. ३० 


(२) सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन व्यय, जिनमें उस न्यायालय के श्रधि- 
कारियों तथा सेवकों, को, श्रथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले समस्त वेतन, 
ग्रधिदेय, तथा उत्तर देतन भी सम्मिलित हैं, भारत-अआ्ागमों पर प्रभुत्त होंगे, श्रोर उस 
न्यायालय द्वारा लिये गये शुल्क तथा श्रन्य मुद्रार्यें भारत भ्रागमों की भाग होंगी. 


१२३. (१) प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी ३५ 
राज्य के श्रन्तगंत, श्रथवा वहां क्षेत्राधिकार रखने वाले, उच्च न्यायालय 
के प्रति इस भ्रध्याय के ग्नुच्छेद १०३ शभ्रौर १०६ के निर्देश, उस न्यायालय के प्रति 
समभे जायेंगे जिसे प्रधान, सर्वोच्च न्यायालय श्रौर उस राज्य के नरेश से परामशों 
करने के पश्चात्‌ ऐसा संतोष होने पर कि वह न्यायालय, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस 
समय उल्लिखित रहे राज्यों के उच्च न्यायालयों में से किसी के साथ तुलना के योग्व ४० 
है, उन प्रनुच्छेदों के प्रयोजनाथं, उच्च न्यायालय घोषित करे, 


भारत का 
महांकेक्ष क. 


महांकेक्षक के 
कतंव्य और 
शक्तियां. 


लेखे के विषय 
में निदेश देने 
की महांकेक्षक 
की शक्ति. 


प्रंकेक्षण- 
प्रतिबेदन. 


४७० 


(२) प्रथम श्रतुसुची के भाग ३ में उस सम्रय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
के उच्च न्यायालय के प्रति, इस श्रध्याय के श्रनुच्छुद ११० और ११३ में, जो निर्देश 
किये गये हें बे, उस कार्यवाही के विषय में जिसके सम्बन्ध में पुनविचार 
प्रार्थना ग्रथवा प्रेष्टि का प्रावधान उन श्रनुच्छेदों में किया गया है, उस राज्य 
के भ्रन्तिम क्षेत्राधिकार रखनेवाले न्यायालय के प्रति समभे जायेंगे. । 


अ्रध्याय ५. भारत का महांकेक्षक 


१२४. (१) भारत का एक महांकेक्षक होगा, जिसको प्रधान नियुक्त करेगा 
श्र वह झपने पद से केवल उसी रीति श्रौर उन्हीं कारणों से निष्कासित किया जायेगा 
जिस रोति गौर जिन कारणों से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश निष्कासित किया 
जाता हे. १० 

(२) महांकेक्षक के वेतन, 'अधिदेय और सेवा के श्रन्य प्रतिबन्ध ऐसे होंगे 
ज॑ से कि संसव्‌ विधि द्वारा निशचयेक्रे श्रौर जब तक संसद्‌ उनका निइचय न करे तब 
तक बे द्वितीय श्रनुसुची के उल्लेखानुसार होंगे: 


पर न तो महांकेक्षक के वेतन में श्रौर न उसके श्रवकाश, उत्तरवेतन श्रथवा 
सेवानिवर्तत वयस-सम्बन्धी श्रधिकारों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ कोई ऐसा १५ 
परिवर्तन किया जायेगा जिससे उसको अलाभ हो. 


(३) श्रपने पद-धारण के पर्यवसान के पश्चात्‌ महांकेक्षक भारत-शासन के 
ग्रधीन श्रथवा किसी राज्य के शासन के अ्रधोन और पद का पात्र न होगा. 


(४) महांकेक्षक के कमंचारियों को, श्रथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले 
वेतनों, श्रधिदेयों तथा उत्तरवेतर्ना को महांकेक्षक प्रधान से परामर्श करके नियत करेगा. २० 


(५) महांकेक्षक तथा उसके कमंचारियों को, श्रथवा उनके सम्बन्ध में दिये 
जाने वाले वेतन, श्रधिदेव श्रोर उत्तरवेतन भारत-श्रागमों पर प्रभृत्त होंगे. 


१२५. महांकेक्षक भारत-शासन के, शोर किसी राज्य के शासन के, लेखा- 
सम्बन्धी ऐसे कतंव्यों का पालन, श्रोर ऐसी शक्तियों का प्रयोग, करेगा जेसी कि किसी 
संसत्कृत विधि द्वारा, भश्रथवा उसके अधीन, विनिहित हे श्रथवा होदवें. २५ 


व्याख्या.--इस श्रनुच्छेद में “संसत्कृत विधि” पद में भारत के राज्यक्षेत्र 
में उस समय के लिये प्रव॒त्त प्रत्येक वर्तमान विधि का समावेश हें. 


१२६. भारत-शासन का लेखा वेसे रूप में रखा जायेग। जेसे कि भारत का 
महांकेक्षक, प्रधान के श्रनुमोदन से, विनिधान करे, श्रोर जिन रीतियों श्रथवा सिद्धान्तों 
के भ्रनुसार किसी राज्य के शासन का कोई लेखा रखा जाना चाहिये उनके विषय में ३७ 
भारत का महांकेक्षक, प्रधान के भ्रनुमोदन से, जो कुछ निदेश बे उसके श्रनुसार लेखा 
रखवाना उस राज्य के शासन का कतंव्य होगा. 


१२७. भारत के महांकेक्षक के भारत-शासन लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को 
प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जायेगा श्रौर प्रधान उनको संसद के समक्ष रखवायेगा. 


४१ 


भाग ६ 
प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्य 


भ्रध्याय १.--सामान्य 


कब है 


परिभाषा. १२८. यदि प्रसंग से दूसरा श्रथ्थ अ्रपेक्षित न हो तो इस भाग में “राज्य 
का श्रथ प्रथम श्रनुसुच्ची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहा राज्य होगा. 
अध्याय २.----अधिशासि-वर्ग 
शासक 
राज्यों के १२६. प्रत्येक राज्य के लिये एक शासक होगा. 
शासक. 
राज्यों की १३०. (१) राज्य को अधिशासी शर्क्ति, शासक में निहित होगी, और 
पग्रधिशासी शक्ति हें इस का प्रयोग, संविधान तथा विधि के श्रनुसार कर सकेगा. ही 
(२) इस अनुच्छेद को किसी बात से-- 
(क) जो प्रकार किसो वर्तम।न विधि ने किसी ञ्रन्य प्राधिकारी को दिये हुए 
हूँ वे प्रकायें शासक को हस्तांतरित किये हुए न समभे जायेंगे, या 
(ख) शासक के अ्रधोतस्थ किसी प्राधिकारी को, विधि द्वारा प्रकार्य 
प्रदान करने में संसद्‌ श्रयवा राज्य के विधान-मंडल को बाधा १५ 
न होगी. 
शासक का १३१. राज्य के शासक का निर्वाचन, उन सब व्पक्षितपों के, (डायरेक्ट बोट) 
निर्वाचन. झ्रव्यवहित मत से होगा, जिनको उस राज्य की विधान-सभा के लिये सामान्य 
निर्वाचन में मत देने का श्रधिकार हे. 
बिकल्पत : २० 
शासक की १३१. किसी राज्य के शासक को, प्रधान श्रपन हस्ताक्षरित भ्रोर मुद्रांकित 
नियुक्ति. श्रधिपत्र द्वारा, चार ऐसे ग्रभ्यथियों की तालिका में से नियुक्त करेगा जिनका निर्वाचन 
उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा श्रथता जहां राज्य में विधानपरिषद- 
है वहां संयुक्त श्रधिवेशन में एकत्रित विधान-सभा और विधान-परिषद्‌ के समस्त 
सदस्यों द्वारा भ्रनुपाती प्रतिनिधान पद्धति के अनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा होगा २५ 
और ऐसे निर्वाचन में मतदान गढ़शलाका द्वारा होगा. 
शासक की १३२. शासक अपनी पद-प्रवेश-तिथि से पांच वर्ष की श्रवधि तक पद धारए 
पदावधि. करेगा : 


पर-- 
(क) शासक, राज्य की विधान सभा के श्रध्यक्ष को, श्रथवा जहां राज्य ३९ 
के विधान-मंडल के दो आगार हे, वहां राज्य को विधान-सभा 
के अ्रध्यक्ष, श्रौर विधान परिषद्‌ के सभापति, को सम्बोधित 
स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा ग्रपने पद को त्याग सकेगा ; 


डर 


(सर) संविधान का प्रतिक्रए करने पर, शासक इस संविधान के प्रनुच्छेद 
१३७ में प्रावहित रीति से किये हुए प्राभियोग द्वारा पद से 
निष्कासित किया (हटाया) जा सकेगा ; 


(ग) शासक श्रपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, अझ्रपते उत्तराधिकारी 
के पदप्रवेशन तक पदारूद रहेगा ; भर 


शासक की १३३. कोई व्यक्ति जो शासक कै पदपर (रूप में पदारूढ) है भ्रथवा रह चुका 


पुनरनिर्वाचन/ ” , उस पद के लिये एक बार, पर एक बार ही, पुनर्निर्वाचन /पुर्नानियुक्तिका पात्र होगा. 
पुननियुक्ति के 


लिये पात्रता 
शासक निर्वाचित १३४. (१) कोई व्यक्ति शासक निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक 
होने के लिये. कि वह भारत का जानवर न हो झ्ौर पेंतीस वर्ष की श्रायु पूरी न कर चुका हो 
2020 (२) कोई व्यक्ति कितो राज्य का शासक निर्वाचित होने का पात्र न होगा-- १० 
(क) यदि वह उस राज्य की विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के लिये 
निर्योग्य कर दिया गया हैं 
पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिये उस राज्य का निवासी होना आवश्यक न होगा ; 
ग्रथवा 
(ख) यदि वह भारत-शासन के, श्रथवा प्रथम भ्रनुस॒ची में उस समय १५ 
उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के श्रधीन, श्रथवा उक्त 
शासतों में से किसी से नियन्त्रित किसी स्थानीय श्रथवा भ्रन्य 
प्राधिकारी के श्रधीन किसी परिलाभ के पद ग्रथवा स्थिति पर 
श्रारूढ है 
व्यास्या.--हस खंड के प्रयोजनाथ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद श्रथवा २ 
ल्थिति पर श्रारूढ केवल इसो लिय न समभा जायेगा कि-- 
(क) वह या तो भारत का या प्रथम प्रतुतुवी के भा। १ में उस समय 
उल्लिखित रहे कितो राज्य का भंत्रो हें; श्रथवा 
(ख) वह प्रथम शअ्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य का मंत्री है, यदि वह, उस राज्य के विधानमंडल 
के प्रति श्रथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो श्रागार 
है, वहां विधान-मंडल के श्रवरागार के प्रति उत्त रदायी है 
ग्रोर यदि विधान-मंडल के श्रथवा श्रागार के, जेसी भी 
स्थिति हो, तीन-चोथाई से श्रन्यून सदस्य निर्वाचित हें 
बविकलल्‍्पत: ३० 
शासक नियुक्त २३४. (१) कोई व्यक्ति शासक नियुक्त होने का पात्र न होगा जब 


होने के लिये तक कि वह भारत का जानपद न हो श्रोर पंतीस वर्ष की श्रायु पुरी न कर चुका हो 


योग्यताएं. (२) कोई व्यक्ति किसी राज्य का शासक नियुक्त होने का पात्र न होग! 
यदि वह उस राज्य की विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के लिये निर्योग्य कर दिया ३५ 
गया ह 


पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिये उस राज्य का निवासी होना प्रावश्यक न होगा. 


शासकपद के 
प्रतिबन्ध, 


पदग्रहण से पूर्व 
शासक ग्रथवा 
शासक के 
प्रकार्यों को 
निर्वाहन 
करनेवाले 
व्यक्ति की 
निश्चयोक्ति 
अथवा दप॑थ. 


शासक पर 
प्राभियोग चलाने 
की कार्ये- 
प्रणाली. 


४३ 


१३५. (१) शासक न तो संसद का और न प्रथम श्रनुसच्ी में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य होगा और यदि संसद का श्रथवा 
किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई सदस्य शासक निर्वाचित /नियुक्‍त हो जाये तो 
यह समझा जायेगा कि उसने संप्द का श्रथवा उस विधान-मंडल का श्रपना स्थान, 
जसी भी स्थिति हो, शासक-पद-प्रवेश-तिथि से, रिक्त कर दिया है भर 


(२) शासक, परिलाभ का श्रन्य कोई पद श्रथवा स्थिति धारण न करेगा. 


(३) शासक के लिये पदावास रहेगा श्रौर उसको वे परिलाभ श्र श्रधिदेय 

दिये जायेंगे जो कि उस राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक 

तत्सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार न बने तब तक दूसरों अ्रनुसुची में उल्लखित परिलाभ 
तथा श्रधिदेय दिये जायेंगे १० 


(४) शासक के परिलाभ तथा भ्रधिदेय उसकी पदावधि में घटाये न जायेंगे. 


१३६. प्रत्येक शासक भश्रोर शासक के प्रकायं करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति 
भ्रपने पद ग्रहण करने से पुर्वें, उस राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के समक्ष निम्न 
रूप में निश्चयोक्तति करेगा श्रथवा शपथ लेगा, श्रर्थात्‌ :-- 


में, श्रमुक,गम्भी रतापुवेक निएपचयो क्ति करता (दपथ लेता) हूं कि में सच्चे हृदय से १५ 
(श्रमुक राज्य) के शासक पद का निष्पादन (भ्रथवा शासक के प्रकायों का 
निर्वाहन) करूंगा तथा श्रपनी उत्कृष्टतम योग्यता से संविधान और विधि का रक्षए, 
परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और में श्रपने को मे ५ , 
(श्रमुक राज्य) की जनता की सेवा और कल्याए में ततमन से लगाऊंगा” २० 


१३७. (१) संविधान के श्रतिकमण के लिये जब शासक का प्राभियोग 
करना हो, तब दोषारोप का पुरोधान उस राज्य की विधान सभा करेगी. 


(२) ऐसे किसी दोषा रोप का तब तक पुरोधान न किया जायेगा जब तक कि-- 


(क) ऐसे दोषारोप के पुरोधान की प्रस्थापना, एक संकल्परूप में न हो 
जो ऐसी लिखित सूचना के पद्चात्‌ प्रस्तुत किया गया हो जिस २५ 
पर विधान-सभा के तीस से श्रन्यून सदस्यों ने हस्ताक्षर करके 
उस संकल्प को प्रस्तुत करने का विचार प्रकट किया हो, श्रोर 


(ख) इस संकल्प का समर्थन, विधान-सभा के समस्त सदस्यों की दो- 
तिहाई से श्रन्यून संख्या ने किया हो. 


(३) जब दोषारोप का पुरोधान इस प्रकार किया जा चुके, तब विधान-सभा ३० 
का श्रध्यक्ष राज्य-परिषद्‌ के सभापति को सुचित करेगा श्रौर तब राज्य-परिषद्‌, 
दोषारोप के प्रन सन्धान के लिये, एक समिति नियुक्त करेगा जो ऐसे व्यक्षितयों की भी हो 
सकेगी भ्रथवा जिसमें ऐसे व्यक्ति भी रह सकेंगे जो राज्य-परिषद्‌ के सदस्य नहीं है श्रौर 
शासक को इस अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा श्रपना प्रतिनिधान कराने का 
प्रधिकार होगा 


(४) यदि ग्रनसंधान के परिणामस्वरूप, शासक के विरुद्ध पुरोधान किये 
गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प, राज्य-परिषद्‌ के समस्त सदस्यों 
की दो-तिहाई से भ्रन्यून संख्या द्वारा समथित हो कर पार हो जाता है, तो उस संकल्प 
का प्रभाव, विधान-सभा के श्रध्यक्ष के पास उस संकल्प को भेजने की तिथि से, शासक 
का भ्रपने पद से निष्कासन होगा. ४० 


३५ 


विशेष सम्भा- 


डी 


१३८. इस श्रध्याय में श्रप्रावहित किसी सम्भाव्यता सें किसी राज्यका 


व्यतात्ं में शासक विधान-मण्डल उस राज्य के प्रकायं निवहिनार्थ जैसा उचित समभे वैसा प्रावधान 


के प्रकार्य निर्वा- 
हनाथ॑ प्रावधान 
बनाने की राज्य 
के विधान मंडल 
(प्रधान) की 
शक्ति, 
शासक-पद की 
रिक्ति-पूर्ति के 
लिये निर्वाचन 
(तालिका संघट- 
नार्थ निर्वाचन) 
समय. 


शासक के निर्वा- 
चन (शासक की 
नियक्ति के लिये 
तालिका- 
संघटनार्थ निर्वा- 
चन) से उद्भूत 
ग्रथवा सम्बद्ध 
विषय. 


क्षमण भ्रादि 
की तथा कुछ 
ग्रभियोगों में 
दंडादेश के स्थगन, 
परिहरण अथवा 
लघध्वादेशन करने 
की, शासक की 


शक्ति. 


राज्यों की अधि- 
शासी शक्ति का 
विस्तार, 


बना सकेगा. 


विकहल्पश : 


इस अध्याय में श्रप्रावहित किसी सम्भाव्यता में प्रधान किसी राज्य के 
शासक के प्रकाय-निर्वाहनाथं जेसा उचित समझे बेसा प्रावधान बना सकेगा. 


१३६. (१) शासक की पदावधि के भ्रवसान से हुई रिक्ति की पूतिके * 
लिये निर्वाचन (तालिका के संघटनार्थ निर्वाचन) श्रवधि-श्रवसान से पूर्व ही, पं 
कर लिया जायेगा. 


(२) शासक की मृत्यु, पदत्याग श्रथवा निष्कासन, श्रयवा भ्रन्य कारए से हुई 
पद को रिक्ति की पूरति के लिये निर्वाचन (तालिका-संघटनार्थ निर्वाचन), रिक्ति होने 
के पदचात्‌ यथासम्भव शं।घ्य, किया जायेगा और रिक्ति-पूति के लिये निर्वाचित 
(नियुक्त) व्यक्ति, इस संविधान के श्रनुच्छेर १३२ में प्रावहित पांच वर्ष की पूए १० 
प्रवधि के लिये पद-धारए करने का भ्रधिकारी होगा. 


१४०. (१) शासक के निर्वाचत (शासक की नियुक्ति के लिये तालिका 
संघटनाथ निर्वाचन ) से उद्भूत भ्रथवा सम्बद्ध सब संदेह श्रोर विवाद सर्वोच्च न्यायालय 
द्वारा परिवृष्ट श्रौर निर्णात होंगे श्रौर उसका निएोॉय भ्रन्तिम होगा. 


(२) इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए शासक के निर्वाचन १५ 
(शासक की त्ञियुक्ति के लिये तालिका-संघटनार्थ निर्वाचन) विषयक श्रथवा उससे 


सम्बद्ध किसी विषय का आनिषमन, उस राज्य का विधान-मंडल विधि हारा 
कर सकेगा. 


१४१. जिस विषय के लिये किसी राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने 
की शक्ति हे उस विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध किसी श्रपराध के लिये दोष 
प्रमाणित किसी व्यक्ति के दंड के क्षमएा, प्रविलम्बन, प्रास्थगन, या परिहरए २० 
प्रदान करने को, श्रथवा दंडादेश का स्थगन, परिहरण या लघ्वादेशन करने की, 
उस राज्य के शासक को शक्ति होगी. 


१४२. इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की 
पग्रधिशासी शक्ति के भ्रन्तगंत होंगे--- 


(क) वे विषय जिनके सम्बन्ध में उस राज्य के विधान-संडल को विधि २५ 
बनाने की शक्ति है; ओर 


(स) प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
से भ्रथवा राज्यों के समूह से, इस संविधान के भ्रनुच्छेद २३६ 
श्रथवा २३७ के भ्रधीन की गई किसी संविदा के भ्रनुसार प्रयोक्‍तव्य 


अग्रधिकार, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार का प्रयोग. ३० 


शासक को सहा- 


४५ 
प्रन्त्र- परिषद्‌ 


१४३. (१) जिन बातों में इस संविधान द्वारा ग्रथवा इसके श्रधीन शासक 


यता भ्रौर मंत्रणा से यह श्रपेक्षा की जातो है कि बह अपने प्रकायों ँ्रथवा उनमें से किन्‍्हीं के पालन में 
देने के लिये मंत्रि- स्वविवेक का प्रयोग करेगा, उन बातों को छोड़ कर, शासक को श्रपने प्रकार्यों का 


परिषद्‌. 


मंत्रियों संबंधी 
अ्रन्य प्रावधान. 


राज्य का महा- 
धिवक्‍्ता. 


पालन करने म॑ सहायता तथा मन्त्रणा देने के लिये एक मन्त्रि-परिषद्‌ होगी जिसका 
प्रमूल म्‌र्यमन्त्री होगा. 


(२) यदि कोई प्रइन उठता हैँ, कि कोई विषय ऐसा है या नहीं कि जिसके 
सम्बन्ध में, इस संविधान के द्वारा श्रथवा श्रधीन शासक को स्वविवेक से कार्य ब:रना 
प्रपेक्षित है तो शासक का स्वविवेक से किया हुआ निर्णय अ्रन्तिम होगा, और शासक 
द्वारा की गई किसी बात की सान्‍्यता पर दस कारए कोई प्रदन न किया जायेग। कि १ 
उसे स्वविवेक से कार्य करना या न करना चाहिये था. 


(३) क्या सन्त्रियों ने शासक को कोई मन्त्रणा दी, और यदि दी तो क्या, इस 
प्रघन पर किसी न्यायालय में परिपृच्छा न की जायेगी. 


शेड, (१) अपने सन्त्रियों की नियक्ति शासक करेगा और वे उसके 
प्रसादकाल तक अपने पद पर आसीन रहेंगे: १ 


पर बिहार, मध्यप्रान्त और बरार तथा उडीसा राज्यों में वनजातियों के कल्याए 
का प्रभारी एक मसन्‍त्री रहेगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़े 
हुए वर्गों के कल्याण का श्रयवा किसी श्रन्य कार्य का प्रभारी हो सकेगा. 


(२) किसी मनन्‍त्री के अपने पद पर प्रवेश होने से पहिले, शासक उसको 
तृतीय अनुसूची में एतरर्थ दिये हुये प्रपत्रों के श्रनूसार, पद तथा गढ़ता की शपथें दिलायेगा. २ 


(३) कोई मन्त्री, जो छः निरन्तर मासों की किसी श्रवधि तक राज्य के 
विधान-मंडल का सदस्य न रहे, उस श्रवधि के पश्चात्‌, मन्त्री न रहेगा. 


(४) श्रपने मन्त्रियों को चुनने में श्रौर उनके साथ श्रपने व्यवहारों में शासक 
चतुर्थ श्रनुसूची में दिये हुये निदेशों पर सामान्यतःचलेगा, ए० रणरक दारा की गई किसी 
बात की मान्यता पर इस कारए से कोई प्रइन न किया जायेगा कि वह उन निदेशों ८ 
के श्रनुकल नहीं की गई थी. 


(५) मन्त्रियों के वेतन तथा अधिदेय वे ही होंगे जो समय समय पर उस राज्य 
का विधान-मंडल विधि द्वारा निश्चय करे, और जब तक उस राज्य का विधान-मंडल 
., सा निशचय न करे तब तक वे द्वितीय अन्‌सुबी में उल्लिखित श्रनुसार होंगे. 


(६) इस श्रन॒च्छेद के श्रधीन मन्त्रियों की नियुक्ति श्रोर वियुक्तित से सम्बद्ध ३ 
झपने प्रकार्यों का पालन शासक स्वविवेक से करेगा. 


राज्य का महाधिवक्‍ता 


१७२. (१) प्रत्येक राज्य का शासक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 
नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, राज्य का महाधिवक्‍ृता नियुक्त करेगा, 


(२) महाधिवक्‍ता का कतंव्य होगा कि, वट्‌ उस ₹ ज के शासन को ऐसे विधि ; 
सम्बन्धी विषयों पर मंत्र णा दे और ऐसे विधि-रूप दूसरे कतंव्यों का पालन करे जे उसे 
शासक समय समय पर भेजे अभ्रथवा सौपे तथा उन प्रकारयों का पालन करे जो उसे इस 
संविधान श्रथवा उस समय प्रवरतंसान किसी भ्रन्य विधि के द्वारा ग्रथवा भ्रधीन दिये गये हों 


४६ 


(२) राज्य के मुख्य मन्‍्त्री के पदत्याग पर, महाधिवकता अपने पद से निवत्त 
होगा, पर वह ग्रपने उत्तराधिकारी को नियुक्तित श्रथवा श्रपनी पुनरनियुक्ति होने तक 
पदासीन रह सकेगा. 


(४) महाधिवक्‍ता को वे परितोषए दिये जायेंगे जो शासक निश्चय करे. 
शासन-कार्य का संचालन ५ 


राज्य-शासन-कार्य १४६. (१) किसी राज्य के शासन की समस्त श्रधिशासी कार्यवाही शासक के 
का संचालन, नाम से की गई कही जायेगी. 


(२) शासक के नाम से दत्त श्रौर निष्पादित आदेशों तथा श्रन्य बिलेखों का 
प्रमाणिकन उस रीति से किया जायेगा जो शासक द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में 
उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणकित श्रादेश श्रथवा विलेख की मान्यता पर श्राक्षेप १० 
इस श्राधार पर न किया जायेगा कि यह, शासक द्वारा दत्त श्रथवा निष्पादित श्रादेश 
भ्रथवा विलेख नहीं है. 


शासक को संग . १४७. प्रत्येक राज्य के सुख्यमन्त्रों का कतंव्य होगा--- 
39009 3 (क) राज्य कार्यों के प्रशासन-सम्बन्धी, सन्त्रि-परिषर के समरत निर्णय 
मंत्री के कर्तव्य तया विवानाय प्रस्थापनाएं, शासक को पहुंचाना ; १५ 
(ख) राज्य-कार्यों के प्रशासन-सम्बन्धी, तथा विधानार्थ प्रस्थापनाश्रों 
सम्बन्धी ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे शासक मंगावे; 
श्रोर 
(ग) किसी विषय को, जिस पर सन्‍्त्री ने निए्ॉय कर दिया हे किन्तु 
सन्त्रिपरिषद्‌ ने विचार नहीं किया है, शासक के श्रपेक्षा करने- २० 
पर परिषद्‌ के सम्मुख विचारार्थ रखना. 
अध्याय ३.----रज्य का विवान-मंडल 
सामान्य 
प्रथम अनुसूची १४८. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-संडल होगा जो शासक, और 
के भाग १ के हें में ं 
राज्यों के विधान- (क) “++>»7पाज्यों में, दो श्रागारों का ; २५ 
के कट (ख) श्रन्य राज्यों में, एक आगार का, 
बनंगा. 
(२) जहां किसी राज्य के विधान-मंडल के दो श्रागार हे, वहां एक विधास- 
परिषद्‌ और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा श्रौर जहां केवल एक भगार है 
वहां बहू विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा. ३० 
विधान-समभाश्रों १४६. (१) इस संविधान के अनुच्छेद २९४ और २९५ के प्रावधानों 
की रचना. के श्रधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा, श्रव्यवहित निर्बाचन द्वारा चुने हुए 


सदस्पों से बनेगी. 


विधान परिषदों 
की रचना. 
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(२) निर्वाचन, प्रौद मताधिकार के प्राधार पर होगा ; प्रर्थात्‌ प्रत्येक 
जानपद जिसकी श्रवस्था इक्कीस वर्ष से कम नहीं है और जिसको इस संविधान अ्रथवा 
उस राज्य के विधान-मंडल के किसी विधि के श्रधीन, भ्रनिवास, मनोविक्षेप, पातक, 
्रथवा भ्रष्ट या श्रवेध श्राचरण के श्राधार पर निर्योग्य नहीं किया है, ऐसे निर्वाचनों . 
में मतदाता पंजीयित होने का श्रधिकारी होगा. ५ 


(३) किसी राज्य की विधान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र का 
प्रतिनिधान, उस निर्वाचनक्षेत्र की श्रन्तिम पूवववर्ती जनगएाना में दी हुई जनसंख्या 
के आधार पर होगा श्रोर श्रासाम के स्वायत्त शासी मंडलों को छोड कर जनसंख्या 
के प्रत्येक लाख के लिय एक से श्रनधिक प्रतिनिधि के भ्रनुपात से होगा: 


पर किसी राज्य को विधान-सभा में सदस्यों की समस्त संख्या किसी ग्रवस्था १८ 
में तीन सो से श्रधिक भ्रथवा साठ से कम न होगी. 


(४) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में 
विविध प्रादेशिक निर्वाचनक्षत्रों का प्रतिनिधान, इस संविधान के श्रनुच्छेद २८९ के 
प्रावधानों के श्रधीन रहते हुय, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से, श्रौर ऐसी तिथि से 
प्रभावी होने के लिये, पुन॒व्यंवस्थापित किया जायेगा जैसा कि उस राज्य का विधान- १५ 
मंडल, विधि द्वारा निश्चय करे: 


पर उस समय वर्तमान विधान-सभा के विलयन होने तक इस पुनर््यवस्थापन 
का प्रभाव विधान-सभा में प्रतिनिधान पर न पडेगा. 


१५०. (१) जिस राज्य में विधान-परिषद्‌ है, वहां परिषद्‌ के सदस्यों की 
समस्त संख्या, उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त संख्या के पच्चीस २८ 
प्रतिशत्‌ से श्रधिक न होगी. 


(२) किसो राज्य को विधान-परिषर्‌ के सदस्यों की समस्त संख्या में से-- 


(क) आधी, इस गझ्रनुच्छेद के खंड (३) के भ्रनुसार निर्मित भ्रभ्यथियों की 
तालिकाशुं में से, चुनी जायेगी ; 


(ख) एक-तिहाई, उस राज्य की विधान-सभा के सदस्य, श्रनुपाती प्रति- २! 
निधान पद्धति के अनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा, निर्वाचित 
करेंगे ; 


(ग) शेष शासक मनोनीत करेगा. 


(३) किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ के प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व, 
और तत्पठचात्‌ इस संविधान के श्रनुच्छेद १५१ के खंड (२) के श्रनुसार प्रत्येक ३, 
शत्रेवाषिक निर्वाचन के पूर्व, श्रभ्यथियों की पांच तालिकाएँ बनाई जायेंगी, जिन में 
से एक में उस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के ताम रहेंगे श्रौर शेष चार 
में गवहा5ह >से व्यक्तियों के नम रहेंगे जिन्हें निम्न विषयों-सम्बन्धी विशेष ज्ञान श्रथवा 
व्या ग्रनुभव हू, श्रर्थात :-- 


(क) साहित्य कला, श्ौर विज्ञान ; ३' 
(ख) क्रृषि, मत्स्य-पालन, भ्रौर तत्सम्बन्धी विषय ; 

(ग) श्रभिपन्त्रणा श्रोर वास्तु शास्त्र ; 

(घ) लोक-प्रशासन और समाजिक सेवाएं. 


राज्यों के 
विधान-मंडलों 
की श्रवधि. 


राज्य के 
विधान-मंडल 
की सदस्यता के 
लिये आयु- 
सीमा. 


राज्य के विधान- 
मंडल के सत्र, 
सत्रावसान तथा 
विलयन. 


आगारों को 
सम्बोधन करने 
झौर संदेश 
भेजने का शासक 
का अधिल्ार. 
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(४) इस प्रनुच्छेद के खंड (३) के भ्रनुसार निर्मित प्रत्येक तालिका में, उसे 
तालकि में से चुने जाने वालों की संख्या से कम से क्रम दूनो संख्या होगी. 


(५) उपनिर्वाचन के लिये, इस श्रन॒च्छेद के खंड (३) भ्रोर (४) ऐसी 
उपयोजनाश्रों श्रौर संपरिदतंनों के साथ, प्रभावी होंगे जिन्हें उस राज्य का विधान 
मंडल विधि द्वारा विनिहित करे. भर 


१५१. (१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहिले ही विलयन 
न कर दी जाये, तो श्रपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तिथि से पांच वर्ष तक 
चालू रहेगी और पांच वर्ष की उक्त श्रवधि के श्रवसात का प्रभाव विधान-सभा का 
बिलथन होगा. १० 


(२) किसी र'ज्य की विधान-परिषद्‌ क। विलयन न किया जायेगा, किन्तु 
उसके सदस्यों में से, एक-तिहाई की यथा शक्‍य निकटतम संख्या, उस र/ज्य के विधान- 
मंडल से, विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक प्रावधानों के श्रनुसार, प्रत्येक तृतीय 
वर्ष की समाप्ति पर, निवृत्त होगी. 


१५२. कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल में स्थान पाने के 
पोग्य न होगा जब तक वह विधान-सभा के स्थान की दशा सें पच्चीस वर्ष की, श्रौर १५ 
विधान-परिषद्‌ के स्थान की दशा में पेतीस वर्ष की, आय से श्रन्यून न हो. 


१५३. (१) राज्य के विधान-मंडल के आगार श्रथवा आगारों को प्रत्येक 
वर्ष में कम से कम दो बार श्रधिवेशन के लिये बुलाया जायेग।, तथा उनके एक सत्र 
की भ्रन्तिम बेठक, और आगामी सत्र की प्रथम बेठक के लिये नियुक्त तिथि, के बीच 
छः मास का श्रन्तर न होगा. २० 


(२) इस भबनुच्छेद के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, शासक, समय समय पर-- 


* (क) आगारों को अथवा किसी श्रागार को ऐसे समय तथा स्थान पर, 
जेसा वह उचित समझे, भ्रधिवेशन के लिये बुला सकेगा ; 


(ख) आगार अथवा झगारों का सत्रावसान कर सकेगा ; 
(ग) विधान-सभा का विलयन कर सकेग।. २५ 
(३) इस अनच्छेद के खंड (२) के उपखंड (क) शोर (ग) में दिये हुये 
प्रकाय्यों का पालन शाप्क स्वविवेक से करेगा. 


१५४. (१) विधान-सभा को, श्रथवा किसी राज्य में विधान-परिषद 
होने को श्रवस्था सें, उस राज्य के विधान-संडल के किसी एक श्रागार को, श्रथवा 
एकत्र हुये दोनों श्रागारों को, शासक सम्बोधन कर सकेगा श्रौर इस प्रयोजन के लिये ३७ 
सदस्यों की उपस्थिति की श्रपेक्षा कर सकेगा. 


(२) शासक, राज्य के विधान-मंडल में उस समय लम्बमान किसी विधेयक 


, विषयक श्रथवा श्रन्य विषयक संदेश, उस राज्य के विधान-संडल के श्रागार भ्रथवा 


ग्रागारों को भेज सकेगा और जिस आ्रागार को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया 
हो, वह श्रागार उस सन्देश द्वारा श्रपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविध शीध्रता ३५ 
से विचार करेगा. 


प्रत्येक सत्रा- 
रम्भ में 
शासक का 
विशेष अ्रभि- 
भाषण, तथा 
ग्रभिभाषण में 
निर्दिष्ट विषयों 
का विधान- 
मंडल में 
पर्यालोचन, 


ग्रागारों 
विषयक, 
मन्त्रियों और 
महाधिवक्‍ता के 
ग्रधिकार. 


विधान-सभा 
का अध्यक्ष 
और उपा- 
ध्यक्ष, 


ग्रध्यक्ष तथा 
उयाध्यक्ष को 
पद-रिक्ति, 

पदत्याग तथा 
पदनिष्कासन. 
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१५५. (१) प्रत्येक सत्र के श्रारम्भ में, विधान-सभा को, श्रथवा किसी 
राज्य में विधान-परिषद्‌ होने की श्रवस्था में, एकत्र हुये दोनों श्रागारों को, शासक 
सम्बोधन करेगा ओर बुलाने का कारएा विधान-मंडल को बतलायेगा. 


(२) किसी भो श्रागार को कार्यप्रणाली के श्रानियासक नियमों द्वार, ऐसे 
अ्रभिभाषए में निर्दिष्ट विषयों के पर्यालोचनाथं समय रखने के लिये, तथा श्रागार ५ 
के भ्रन्य कार्य पर इस पर्यालोचन को पृर्वेवर्तिता देने के लिये, प्रावधान बनाया जायेगा. 


१५६. राज्य के प्रत्येक मन्‍्त्री श्र महाधिवकक्‍ता को श्रधिकार होगा कि 
वह, उस राज्य की विधान-सभा में, भ्रथवा राज्य में विधान-परिषद्‌ होने की श्रवस्था 
में, दोनों श्रागारों में तथा श्रागारों की किसी संयुक्त (बेठक) श्रधिवेशन में, बोले श्रौर 
ग्रन्यथा उनकी कार्यवाहियों में भाग ले, तथा विधान-संडल की किसी समिति में, १० 
जिस में उसका नाम सदस्यरूप में दिया गया हो, बोले तथा श्रन्यथा कार्येवाहियों में 
भाग ले, किन्तु इस भ्रन॒च्छेद के प्राधार पर उसको मत देने का भ्रधिकार न होगा. 


राज्य के विधान-मंडल के अ्रधिकारी 


१५७. राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यथा सम्भव शीध्य, श्रपने दो सदस्यों 
को कऋपदः अपने श्रध्यक्ष श्रोर उपाध्यक्ष चुनेगी श्रौर जब जब श्रध्यक्ष श्रथवा उपा- १५ 
ध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब, सभा किसी श्रन्य सदस्य को, ल्थित्यनुसार, भ्रध्यक्ष 
श्रथवा उपाध्यक्ष चुनेगी. 


१५८. किसी विधान-सभा के श्रध्यक्ष ग्रथवा उपाध्यक्ष के पद पर आ्रारूढ 


सदस्थ-- 
(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो श्रपने पद को रिक्त कर देगा ; २० 


(ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को 
सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य श्रध्यक्ष हे, श्र श्रध्यक्ष को 
सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष हे, श्रपना पद- 
त्याग सकेगा ; और 


(ग) श्रसामर्थ्य श्रथवा विश्रम्भाभाव के लिये, सभा के तत्कालीन ३५ 
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा भ्रपने पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा: 


पर इस श्रनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनाथ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित 
न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के श्रभिप्राय की, कम 
से कम चौदह दिन की, सूचना न दे दी गई हो : ३० 
पर यह और भी कि, जब कभी विधान-सभा का विलयन किया जाये तो विलयन 
के पदचात्‌ होने वाली विधान-सभा के प्रथम भ्रधिवेशन के सच्चःपर्व तक भश्रध्यक्ष श्रपने 
पद को रिक्त न करेगा. 
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प्रध्यक्षपद के 
कतंव्य-पालन 
की, अ्रथवा 
भ्रध्यक्ष के 
स्थानापन्न 
होने की, 
उपाध्यक्ष 
भ्रथवा भ्रन्य 
व्यक्तियों की 
शक्ति. 


विधान परि.- 
षद्‌ के सभा- 
पति तथा 

उपंसभाषपति. 


सभापति तथा 
उपसभापति 

की पदरिक्ति' 
पदत्याग तथा 
पदनिष्कासन, 


सभापति-पद 
के कर्तव्य- 
पालन की, 
अ्रथवा सभा- 
पति के 
स्थानापन्न 
होने की, 
उपसभापति 
श्रथवा शअ्रन्य 
व्यक्तियों की 
गक्ति, 


० 


१५६. (१) जब कि श्रध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, 
ग्रथवा यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, विधान-सभा का ऐसा सदस्य जिसे, 
दासक तदथ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा. 


(२) विधान-सभा की किसी बेठक में भ्रध्यक्ष की अ्रनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष 
अ्रथवा यदि वह भो अनपस्थित हे तो ऐसा व्यक्ति जिसका सभा की कार्यप्रणाली ५ 
के नियमों से निइचय किया जाये, श्रथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हूँ 
तो, भ्रन्य व्यक्षित जिसे सभा नि३चय करे, श्रध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा 


१६०. प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद्‌, जहां ऐसी परिषद्‌ हे, यथासम्भव 
शीध्य, श्रपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने सभापति श्रोर उपसभाषति चुनेगी श्रोर 
जब जब सभापति श्रथवा उपसभापति का पद रिक्‍त हो तब तब परिषद्‌ किसी १० 
प्रन्य सदस्यों को स्थित्यनुसार सभापति श्रथवा उपसभापति चुनेगी. 


१६१. किसी विधान-परिषद्‌ के सभापति श्रथवा उपसभापति के पद 
पर श्रारूढ सदस्य--- 


(क) के परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता तो श्रपने पद को रिक्त कर १५ 
गा; 


(ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपसभापति 
को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य सभापति हे, श्रौर सभा- 
पति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपसभापति हें, 
ग्रपना पद त्याग सकेगा ; और 


(ग) श्रसामथ्य श्रथवा विश्रम्भाभाव के लिये, परिषद्‌ के तत्कालीन २० 
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा श्रपने पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा : 


पर इस श्रनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनाथे कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित 
ने किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के श्रभिप्राय की, कम २५ 
से कम चौदह दिन की, सूचना न दे दी गई हो 


१६२. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो, तब उपसभापति, 
ग्रथवा यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो, विधान-परिषद्‌ का ऐसा सदस्य 
जिसे, ज्ञासक तदर्थ नियक्त करे, उस पद के कतेव्यों का पालन करेगा 


(२) विधान-परिषद्‌ की किसी बेठक में सभापति की अनपस्थिति में, उप- 
सभापति अ्रथवा यदि बह भो ग्नुपस्थित ह॑ तो ऐसा व्यक्ति जिसका परिषद्‌ की 
कार्यप्रशाली क॑ नियमों से निइ्वय किया जाये, श्रथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उप- 
(४ न हूं तो, श्रन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ निइवचय करे, सभापति के रूप में कार्य 
करेगा. 


प्रध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष और 
सभापति तथा 
उपसभापति के 
वेतन तथा 
अ्रधिदेय. 


झ्रागारों में 
मतदान ; 
रिक्तियों के 
होते हुये 

भी आगारों के 
कार्य करने 

की शक्ति तथा 
गएप्रक. 


सदस्य द्वारा 
घोषणा. 


स्थानों की 
रिक्ति. 


प्‌ 


१६३. विधान-सभा के भ्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को और विधान-परिबद 
के सभापति तथा उपसभापति को वे वेतन तथा अ्रधिदेय दिये जायेंगे जो क्रमशः, 
राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक तत्सम्बन्धी 


प्रावधान इस तरह न बने तब तक, वे वेतत श्रोर श्रधिदेय दिये जाएंगे जो दूसरी 
अ्रनुसुची में उल्लिखित हें भर 


कार्य-संचालन 


१६४. (१) इस संविधान में प्रावहित श्रवस्था को छोड़कर किसी राज्य 
के विधान-मंडल के किसी झागार में भश्रथवा दोनों श्रागारों की संयकक्‍त बंठक में, सज 
प्रदनों का नि*चयन, श्रध्यक्ष श्रथवा सभापति श्रथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति को 
छोड कर, उपस्थित तथा मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा. १० 


प्रध्यक्ष श्रयवा सभापति श्रथवा इनका स्थानापन्न व्यक्ति प्रथमतः मत न 
देगा पर मत-समता की श्रवस्था में उसका निर्णायक मत होग। श्रौर वह उसका प्रयोग 
करेगा. 


(२) सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भो राज्य के विधान-मंडल के किसी 
भी श्रागार को कार्य करने की शक्ति होगी ओर यदि बाद में यह पता चले कि कोई २० 
श्रनधिकत व्यक्ति कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उसने मत दिया श्रथवा श्रन्य प्रकार 
से भाग लिया, तो भो राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाही मान्य होगी. 


(३) यदि राज्य की विधान-सभा श्रथवा विधान-परिषद्‌ की बेंठक में किसी 
समय भो गएपुरक न रहे तो श्रध्यक्ष श्रथवा सभापति श्रथव। इनके स्थानापश्न व्यक्ति 
का कतंव्य होगा कि या तो श्रागार को स्थगित कर दे या बंठक को तब तक के लिये २५ 
विलम्बित कर दे जब तक गएपुरक न हो जाये. 


गएपुरक, दस सदस्यों का, भ्रयवा श्रागार के सदस्यों की समस्त संख्या के 
छठ भाग का होगा, इन में जो भी अधिक हो. 


सदस्यों की निर्योग्यताएँ 


१६५. राज्य की विधान-सभा श्रथवा विधान-परियद्‌ का प्रत्येक सदस्य ३० 
ग्रपना स्थान ग्रहण करने से पुवं, शासक श्रथवा शासक द्वारा तदर्थ नियक्त व्यक्ति 
के समक्ष, तृतीय श्रनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुये प्रपत्र के श्रनुसार, घोषणा 
करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा 


१६६. (१) कोई व्यक्ति, राज्य के विधान-मंडल के दोनों श्रागारों का 
सदस्य न होगा और जो व्यक्तित दोनों आगारों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके ३५ 
एक या दूसरे श्रागार के स्थान को रिक्त करने के लिये, उस राज्य का विधान-मंडल 
विधि द्वारा प्रावधान बनायंगा 


(२) कोई व्यक्ति, संसद श्रोर किसी राज्य के विधान-मंडल इन दोनो का 
सदस्य न होगा झ्लौर यदि कोई व्यक्ति संसद श्रौर किसी राज्य के विधान-मंडल इन 
दोनों का सदस्य चुना गया हैं तो उस राज्य के शासक द्वारा निर्मित नियमों में उल्लि- 
खित प्रवधि की समाप्ति पर, उस व्यक्तित का उस राज्य के विधान-मंडल का स्थान 


रिक्त हो जायेंक, यदि उसने संस्रद का प्रपना स्थान पहिले ही रिक्त न कर विया 
ही. 


सदस्यता के 
लिये निर्योग्य- 
ताएँ. 


१२ 


(३) यदि राज्य के विधान-मंडल के श्रागार का सदस्य-- 


(क) निकटतम श्रागामी श्रनच्छेद के खंड (१) में बणित नियोग्यताशरों 
का पात्र हो जाता हे; श्रथवा 


(ख) स्थित्यनुसार श्रध्यक्ष श्रथवा सभापति को सम्बोधित स्वहस्ता- 
क्षरित लेख द्वारा भ्रपने स्थान का त्याग कर देता है, ५ 


तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा. 


(४) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के ग्रागार का सदस्य साठ दिनों 
की भ्रवधि तक बिना भ्रागार की श्रनुमति के उसके सब श्रधिवेद्नों में भ्रनुपस्थित रहे 
तो श्रागार उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा : 


पर उक्त ग्रवधि की संगएना में किसी ऐसी श्रवधि को सम्मिलित न किया जायेगा १० 
जिस में आरगार का सत्रावसान, श्रथवा निरन्तर चार से श्रधिक दिनों के लिये स्थगन, 


हुआ हैं. 


१६७. (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा श्रथवा विधान- 
परिषद्‌ का सदस्य च्‌ ने जाने के लिये और सदस्य रहने के लिये निर्योग्य होगा--- 


(क) यदि वह भारत-शासन के, श्रथवा प्रथम श्रनुसूची में उत समय १४५ 
उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के श्रधीन लाभपद पर 
ग्रारूठ हे, ऐसे पद को छोडकर जिसके धारणा करने वाले 
का निर्योग्य न होना, उस राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा, 
घोषित किया हें ; 


(ख) यदि वह विक्षिप्त हें श्रोर श्रधिकृत न्यायालय की ऐसी घोषएा २० 
विद्यमान हें ; 


(ग) यदि वह भ्रनुन्मुक्त दिवालिया हें ; 


(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति श्रनुषक्ति श्रथवा श्रभि- 
लग्नता स्वीकार किये हुए है श्रथवा किसी विदेशी राज्य की 
प्रजा या जानपद हे श्रथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या २५ 
जानपद के श्रधिकारों भ्रथवा विशेषाधिकारों का श्रधिकारी हैं ; 


(ह) यदि वह उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा निम्तित किसी विधि 
के द्वारा श्रथवा श्रधोन इस प्रकार निर्योग्य कर' दिया गया 


हः 
(२) इस श्रनुच्छेद के प्रयोजनाथं कोई व्यक्ति, भारत शासन के, श्रथव। 


प्रथम भ्रनुसुची में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासैन मे प्रधीन, लाभ- 
पद पर झारूढठ केवल इसी कारए से न समभा जायेगा कि-- 


(क) वह या तो भारत का, या प्रथम भ्रनुसुची के भाग १ में उप्त समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य का, मन्त्री हे ; श्रथवा 


(ख) प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
का मन्‍्त्री है यदि वह, उसराज्य के विधान-मंडल के प्रति श्रथवा ३५ 
जहां राज्य के विधान-मंडल के दो श्रागार हें, वहां विधान- 
मंडल के श्रवर-श्रागार के प्रति, उत्तरदायी हूँ श्रोर यदि (स्थित्य- 
नुसार) विधान-मंडल के श्रथवा श्रागार के, जैसी कि स्थिति 
॥ तीन-चोथाई से भ्रन्यत सदस्य निर्वाचित हूँ. 


भ्रनुच्छेद १६५ 
के अ्रधीन 
घोषणा किये 
बिना, अथवा 
योग्य न होते 
हुये अथवा 
नियग्यि किये 
जाने पर 
बैठने और 
मतदान के 
लिये दंड. 


सदस्यों के 
विशेषाधिकार 
ग्रादि, 


सदस्यो के 
वेतन तथा 
झ्रधिदेय. 


कु 


१६८, थदि कोई व्यक्ति राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद्‌ में 
सदस्य के रूप में बेठता हे या मतदान करता हैँ जब कि उसने इस संविधान के 
अनुच्छेद १६५ की श्रावश्यकताश्ों की पूति नहीं की है, श्रथवा जब वह जानता है, कि 
में योग्य नहीं हूं, श्रथवा उसकी सदस्यता के लिये निर्योग्य कर दिया गया हूं, 
अग्रथवा राज्य के विथ्रान-संडल द्वारा नि्रित किसी विधि के प्रावधानों से ऐसा 
करने से वर्जित कर दिया गया हूँ तो, वह, प्रत्येक दिन के लिये, जब वह इस प्रकार 
बेठता है या मतदान करता हे, पाँच सौ रुपये के दण्ड का भागी होगा जो र/ज्य को 
देय ऋण के रूप में प्रत्यादत होगा. 


सदस्यों के विशेषाधिकार श्रौर विमुक्तियां 


१६९. (१) विधान-पंडल की कार्यप्रणाली के श्रानियामक नियमों औ्रोर १, 
स्थायी श्रादेशों के श्रधीन रहते हुये प्रत्येक्ष राज्य के विधान-मंडल में बाक्‌-स्वातंत्रय 
होगा. 


(२) राज्य के विधान-मंडल में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी 
बात भ्रथवा दिये हुये किसी मत के सम्बन्ध में, विधान-मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध, 
किसी न्यायालय में कोई कार्यवाहो न चल सकेगी, ओर न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, 
विधान-मंडल के किसी श्रागार के प्राधिकार के द्वारा श्रथवा श्रधीन किसी विवरण- 
पत्र, पत्र, मतों श्रथवा कार्थवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्ये- 
वाही चल सकेगी. 


(३) शभ्रन्य बातों में, राज्य के विधान-मंडल के आागार के सदस्यों के विशेषा- 
घिकार श्रौर विमुक्तियां वेही होंगी जो वह्‌ विधान-मंडल, समय समय पर, विधि- २ 
द्वारा परिभाषित करे, औ्रौर वे जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब 
तक वेही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर यूनाइटेड किगडम के पालियासेन्ट 
के हाउस श्रॉफ कामन्स के सदस्यों को प्राप्त हे. 


(४) जिन्हें, इस संविधान के सामर्थ्य से राज्य के विधान-मंडल के किसी 
भ्रागार में बोलने का, श्रथवा भ्रन्य प्रकार से उसकी कार्य वाहियों में भाग लेने का, प्रधि- २ 
कार है, उनके सम्बन्ध में इस अ्रनुच्छेद के खंड (१), (२) और (३) के प्रावधान 
उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में लाग 


१७०. राज्य की विधान-सभा और विधान-परिषद्‌ के सदस्य उन वेतनों 
तथा अधिदेयों को पाने के अ्रधिफारी होंगे जिन्हें उत्त राज्य का विधान-मंडल, विधि रे 
हारा, समय समय पर निश्चित करे और जब तक तद्विदयक प्रावधान इस प्रकार 
नहीं बनाया जाता, तब तक, श्रधिदेय ऐसी दर से श्रौर ऐसे प्रतिबन्धों सहित होंगे, 
जसे कि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्यश्पृर्व उस राज्य की प्रान्यीय विधान- 
सभा के सदस्यों के घिषय में लागू थे. 


विधेयकों के 
पुर:स्थापन 
तथा पारएण 
विषयक 
प्रावधान. 


कुछ ग्रवस्थाभ्रों 
में, विधान- 
परिषदों वाले 
राज्यों के 
दोनों आगारों 
का संयुक्त 
ग्रधिवेशन, 


भ्र्ट 
विधान-कार्य प्रणाली 


१७१. (१) मुद्रा विधेयकों तथा श्रन्य ग्राथिक विधेयकों के विषय में 
इस संविधान के श्रन॒च्छेद १७३ भ्रौर १८२ के, प्रावधानों के श्रधीन रहते हुये, कोई 
विधेयक, विधान-परिषद्‌ वाले, राज्य के विधान-मंडल के किसी श्रागार में, प्रारम्भ 
हो सकेगा 


(२) इस संविधान के श्रनच्छेद १७२ और १७३ के प्रावधानों के श्रधीन 
रहते हुये, कोई विधेयक, विधान-परिषद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल के आआागारों 
से, पारित न समझा जायेगा, जब तक कि या तो बिना संशोधन के य। दोनों 
झ्रागारों द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित, दोनों श्रागारों (ने उसको स्वीकार न कर लिया 
हो) द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो. 


(३) श्रागार भ्रथवा श्रागारों के सत्रावसान के कारण, किसी राज्य के विधान- 
मंडल में लम्बसान विधेयक व्यपगत न होगा. 


१० 


(४) किसी राज्य को विधान-परिषद में लम्बसान विधेयक, जिसको विधान- 
सभा ने पारण नहीं किया है, विधान-सभा के विलयन पर, व्यपगत न होगा. 


(५) कोई विधेयक, जो किसी रःज्य की विधान-सभा में लम्बमान हें भ्रथव। 
जो विधान-सभा से पारित हो कर विधान“परिषद्‌ में लम्बसान हे, वह्‌ विधान-सभा 
के विलयन पर व्यपगत हो जायेगा. 


१७२. (१) विधान-परिषद्‌ वाले किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा, 
किसी विधेयक के पारित होने, श्रीर विधान-परिषद्‌ को पारेषित किये जाने, के 
पश्चात्‌, विधान-परिषद्‌ द्वारा विधेयक की प्राप्ति तिथि से, दोनों श्रागारों द्वारा विधेयक २० 
को पारए किये बिना, यदि छः से श्रधिक मास बीत जायें तो, विधान-सभा के विलयन 
होने के कारएणा यदि विधेयक व्यपगत भहीं हो गया हैँ तो, विधेषक पर विचार करने 
श्रोर मत देने के प्रयोजनाथं, शासक श्रागारों को संयुक्त 'प्रधिवेशन के लिये बुला सकेगा ; 


पर इस खंड में की कोई बात किसी मुद्रा विधेयक पर लाग्‌ न होगी. 


(२) ऐसे छ: मास को भ्रवधि की संगएना में, जो कि इस श्रनुच्छेद के खण्ड २५ 
(१) में निर्दिष्ट हे, किसो एसो भ्रवधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिसमें दोनों 
आ्रागारों का सत्रावसान श्रथवा चार से भ्रधिक दिनों के लिये स्थगन हुश्रा हे 


(३) यदि इस श्रनुच्छेद के प्रावधानों के श्रनुसार आ्राहृत दोनों श्रागारों की 
संयुक्त बेठक में, विधेयक, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जिनको संयकक्‍त बेठक में 
स्वीकार कर लिया गया हे, दोनों श्रागारों के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों ३० 
के बहुमत से पारित हो जाता हे तो इस संविधान के प्रयोजनार्थ यह दोनों आ्गारों 
पारित समझा जायेगा: 


पर संयुक्त बेठक में-- 


(क) यदि, विधान-परिबद्‌ ने विधेयक को संझोधनों सहित पारए न किया हो 
ै झ्रोर विधान-सभा को लोठा दिया हो, तो उन संशोधनों (यदि ३५ 
कोई हों) के ग्रतिरिक्त, जो विधेयक के पारए में विलम्ब के 
फ्रारण श्रावश्यक हो गये हों, विधेयक पर कोई भ्रोर संझोधन 
प्रस्थापित न किये जायेंगे ; 


मुद्रा विधेयक 
विषयक विशेष 
कार्यप्रणाली. 


मुद्रा विधेयको 
की परिभाषा. 
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(ख) यदि विधान-परिषद्‌ ने विधेयक को इस प्रकार पारण कर दिया है 
गौर लौटा दिया है तो विधेयक पर केवल पूर्वोक्त संशोधन, 
तथा ऐसे श्रन्य संशोधन जो उन विषयों से संगत हें जिन पर 
श्रागारों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किये जायेंगे ; 

श्रौर भ्रध्यासी व्यक्षि का निएोंध, कि इस खंड के श्रधीन कौन से संशोधन प्रवेइय हैं, 
प्रान्तिम होगा. 


१७३. (१) विधान-परिषद्‌ में मुद्रा विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा 


(२) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य को विधान-सभा से पारित हो जाने के 
पदचात्‌, मुद्रा-विधेयक, विधान-परिषद्‌ को इसके श्रभिस्तावों के लिये, पारेषित किया 
जायेगा, श्रोर विधान-परिषद्‌, विधेयक की प्राप्ति-तिथि से तीस दिन की ग्रवधि के १० 
भीतर, विधेयक को अपने श्रभिस्तावों सहित विधान सभा को, लौटा देगी श्रौर तब 
विधान-सभा, विधान-परिषद्‌ के ग्रभिस्तावों में से सब को श्रयवा किसी को स्वीकार 
ग्रथवा भ्रस्वीकार कर सकेगी. 


(३) यदि विधान-परिषद्‌ के श्रभिस्तावों में से किसीं को, विधान-सभा 
स्वीकार कर लेती हे तो मुद्रा-विधेयक, विधान-परिषद्‌ द्वारा श्रभिस्तावित तथा विधान- ५५ 
सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित, दोनों श्रागारों द्वारा पारित समभा जायेगा. 


(४) यदि विधान-परिषद्‌ के श्रभिस्तावों में से किसी को भी विधान-सभा 
स्वीकार नहीं करती तो मुद्रा-विधेयक, विधान-परिषद्‌ द्वारा श्रभिस्तावित संशोधनों 
के बिना विधान-सभा से पारित समभा जायेगा. 


(५) यदि विधान-सभा द्वारा पारित, तथा विधान-परिबद्‌ को उसके श्रभिस्तावों २७५ 
के लिये पारेषित मुद्रा-विधेयक, उक्त तीस दिन की ग्रवधि के भीतर विधान-सभा को 
लोटाया नहीं जाता तो, उक्त श्रवधि के श्रवसान पर यह दोनों भ्रागारों द्वारा उस रूप 
में पारित समझा जायेगा जिसमें विधान-सभा ने उसको पारित किया था. 


१७४. (१) इस प्रध्याय के प्रयोजनाथं, वह विधेयक सुद्रा-विधेयक समभा 
जायेगा जिसमें निम्नलिखित थिषयों में से सब श्रथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले २५ 
प्रावधान ही हों, श्र्थात्‌-- 


(क) किसो कर का आरोपएा, उत्सादन, परिहरणा, परिवतंन. भ्रथवा 
ग्रानियमन ; 


(ख्र) राज्य द्वारा मुद्राऋए लेनेका, श्रथवा प्रत्याभृति देने का, श्रथवा राज्य 
द्वारा लिये गये श्रथवा लिये जाने वाले किसी श्राथिक भार से ३० 
सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, श्रानियमन ; 


(ग) प्रदाय ; 
(घ) राज्य के आ्रगमों का नियोजन ; 


(ह) किसी व्यय को राज्य श्रागमों पर प्रभुत्त व्यय घोषित करना श्रथवा 
ऐसे किसी व्यय की राशि की वृद्धि ; ३४ 


(च) राज्य ग्रागमों के लेखे में मुद्रा-प्राप्ति, श्रथवा ऐसी मुद्रा का समारक्षण 
या निर्गम अश्रथवा राज्य के लेख का श्रंकेक्षण ; भ्रथवा 


(छ) इस खंड के (क) से (च) तक के पदों में उल्लिखित विषयानुसंगी 
कोई विषय. 


विधेयको पर 
प्रनुमति. 


विचारार्थ 
ग्रारक्षित 
विधेयक 


वार्षिक ग्राथिक 
विवरण. 
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(२) कोई विधेयक केवल हृप्ती कारए से मुद्राविधेयक न समभा जायेगा, कि 
वह, श्रथंदंड (जुर्माना), या श्रन्य श्राथिक शास्ति के आरोपए का, पश्रथवा अ्रनु- 
ज्ञात्रों के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाओ्रों के लिये शुल्क की, श्रभियाचना का या 
देने का प्रावधान करता है, श्रथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी 
अ्रथवा निकाय हारा स्थानीय प्रयोजनार्थ के लिये किसी कर के श्रारोपण, उत्सादन, ५ 
परिहरण, परिवर्तन या श्रानियमन का प्रावधान करता हैं. 


(३) यदि यह प्रइन उठता है कि विधान-परिषद्‌ वाले किसी राज्य के विधान- 
मंडल में पुरःस्थापित कोई विधेयक मुद्राविधेयक हे या नहीं तो उस पर उस राज्य की 
विधान-सभा के श्रध्यक्ष का निर्णय श्रन्तिम होगा. 


(४) ग्रन्तिम पूर्ववर्ती श्रनुच्छेद के श्रधीन जब मुद्राविधेयक विधान-परिषद्‌ को १० 
भेजा जाता हें श्रौर जब वह श्रागामी ग्रन॒वर्ती अ्रनुच्छेद के श्रधीन श्रनुमति के लिये शासक 
के समक्ष उपस्थित किया जाता हे तो प्रत्येक म॒द्राविधेयक पर विधान-सभा के श्रध्यक्ष 
का हस्ताक्षरित प्रमाण, श्रकित रहेगा कि वह मुद्राविधेयक हें. 


१७५. जो विधेयक किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा, श्रथवा विधान- 
परिषद वाले किसी राज्य के विधान-मंडल के दोनों श्रागारों द्वारा, पारित कर दिया ९४ 
गया है, वह शासक के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और शासक घोषित करेगा कि 
बह विधेयक पर या तो श्रनुमति देता हँ या श्रनुमति रोक लेता हे या उस विधेयक 
को प्रधान के विचारार्थ श्रारक्षित रखता हे. 


पर, जहां विधान-मंडल का केवल एक श्रागार हे श्रौर विधेयक को उस श्रागार ने 
पारित कर दिया है, तो शासक स्वविवेक से विधेयक को संदेश के साथ लौटा सकेगा २० 
झोौर इस संदेश में प्रार्थना कर सकेगा कि श्रागार इस विधेयक पर श्रथवा इस के किन्‍्हीं 
उल्लिखित प्रावधानों पर पुनविचार करे श्रौर विशेषतः उन संशोधनों के पुर:स्थापित 
करने की वांछनीयता पर पुनविचार करे जिनको उससे श्रपने संदेश में श्रभिस्तावित किया 
हो, श्रोर जब विधेयक इस प्रकार लोटाया जाये तब श्रागार उस पर तदनुसार विचार 
करेगा शोर यदि श्रागार विधेयक को संशोधन के साथ श्रथवा संशोधन के बिना पुनः २५ 
पारण करे, प्रोर शासक के समक्ष श्रनूमति के लिये उपस्थित करे तो शासक उस 
पर श्रनुमति नहीं रोकेगा. 


१७६. जब कोई विधेयक प्रधान के विचार के लिये शासक द्वारा श्रारक्षित 
किया जाये तो प्रधान विधेयक पर भ्रपनी श्रनमति देने श्रथवा रोक लेने की घोषणा 
करेगा : ३० 


पर, जहां विधेयक मुद्राविधेयक न हो, वहां प्रधान, उस विधेयक को, राज्य के 
विधान-मंडल के उस श्रागार को श्रथवा स्थित्यनुसार उन श्रागारों को, भ्रन्तिम पूर्वंगामी 
अन॒च्छेद के परादिक में उल्लिखित संदेश के साथ लोटाने के लिये, शासक को श्रादेश 
दे सकता हैं श्रोर जब विधेयक इस प्रकार लौटाया जाये तो एक श्रथवा दोनों श्रागार 
उस पर उस संदेश के पाने की तिथि से छः मास की श्रवधि के भीतर तदनुसार पुनविचार ३५ 
करेंगे, और यदि वे उसे संशोधन के साथ श्रथवा बिना संशोयन के पुनः पारण करें 
तो वह, प्रधान के समक्ष उसके विचारा्थं पुनः उपस्थित किया जायेगा. 


श्राथिक विषयों में कार्य प्रणाली 


१७७. (१) प्रत्येक ग्राथिक वर्ष के लिये, राज्य के विधान-मंडल के श्रागार 
ग्रथवा झागारों के समक्ष, शासक, उस राज्य की उस वर्ष के लिये श्रागणित प्राप्ति श्रौर ४० 


विधान-मंडल 
में ग्रागणना- 

विषयक-कार्य- 
प्रणाली. 


प्राधिकृत व्यय 
की अनुसूची 


का प्रामाणिकन. 


२७ 


व्यय का विवरएपत्र रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में “वार्षिक 
अ्रथिक विवरण” के नाम से निर्देश किया गया है. 


(२) वार्षिक ग्र/थिक विवरण में समाविष्ट व्यय की श्रागएनाओओं सें-- 


(क) जो व्यय इस संविधान में राज्य-श्राग़मों पर प्रभृत्त व्यय के रूप से 
बशित हे उनकी पूर्ति के लिये श्रपेक्षित राशियां ; भर भर 


(ख) राज्य-श्रागमों से किये जाने वाले श्रन्य प्रस्तावित व्यय की पूति के 
लिये श्रपेक्षित राशियां ; 


पृथक पृथक्‌ दिखाई जायेंगी, श्र श्रागम-लेखे पर होने वाले व्यय का श्रन्य व्यय से 
विभेद किया जायेगा. 


(३) निम्न व्यय प्रत्येक राज्य के श्रागमों पर प्रभत्त व्यय होगा--- १० 


(क) शासक के परिलाभ श्रौर प्रधिदेय तथा उसके पद से सम्बद्ध भ्रन्य 
व्यय ; 


(ख) विधान-सभा के श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के और किसी राज्य में 
विधान-परिषद्‌ होने की श्रवस्था में, विधान-परिषद्‌ के सभापति 
तथा उपसभापति के भी परिलाभ और श्रधिदेय ; १५ 


(ग) ऐसे ऋफ-प्रभार, जिनकी देयता राज्य पर हैँ, जिनमें व्याज 
प्रतिस्थापन प्रणीवि प्रभार तथा निष्क्रयणा प्रभार श्र उद्धार 
लेने तथा ऋणा-सेवा तथा ऋण-निष्क्रयण सम्बन्धी शभ्रन्य व्यय 
सम्मिलित होंगे ; 


(घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और श्रधिदेयों १९ 
सम्बन्धी-व्यय ; 


(ह) किसी न्यायालय श्रथवा विवाची धर्माधिकरए के निएंँय, प्रादेश 
ग्रथवा परिनिणंय के संतोषण के लिये प्रपेक्षित कोई राशियां ; 


(च) इस संविधान से, श्रथवा राज्य के विधान-मंडल से, विधि द्वारा, 
इस प्रकार प्रभत्त घोषित किया गया कोई श्रन्य व्यय. 


१७८. (१) जितनी शआ्रागएनायें राज्य के भ्रागर्मों पर प्रभृत्त व्यय से सम्बद्ध 
हे वे, विधान-सभा में मतदान के लिये न रखी जायेगी, किन्तु इस खंड की किसी बात 
का यह प्रन्वय न किया जायेगा कि वह, विधान-समंडल में, इनमें से किसी श्रागएाना 
के पर्यालोचन को, रोकती हें. 


(२) उक्त आागएनाश्रों में से जितनी श्रन्य व्यय से सम्बद्ध हें, वे, विधान-सभा ३० 
के समक्ष श्रनदान सांग के रूप में रखी जायेंगी और विधान-सभा को शक्तति होगी कि 
किसी मांग को स्वीकार भ्रथवा प्रस्वीकार करे भ्रथवा किसी मांग को, उसमें उल्लिखित 
राशि को कम करके, स्वीकार करे. 


(३) शासक के भ्रभिस्ताव के बिना किसी भी प्रनुदान की मांग न की जायेगी. 


१७६. (१) शासक श्रपन हस्ताक्षर द्वारा-- ३५ 


(क) भ्रन्तिम पूवंगामी श्रनुच्छेद के श्रधीन विधान-सभा द्वारा किये 
गये प्रन॒दानों का ; 


व्यय के भ्रनुपूरक 
विवरण. 


झ्रतिशायी 
प्रनुदान. 


भ्राथिक 
विधेयकों के लिये 
विद्ेष प्रावधान. 


भ्रंद 


(ख) राज्य के श्रागमों पर प्रभत्त व्यय की पूर्ति के लिये भ्रपेक्षित विविध 
राधियों का, किन्तु जो श्रागार श्रथवा श्रागारों के समक्ष, पूर्व 


रखे गये विवरण में दिखाई हुई राशि से किसी श्रवस्था में भो 
ग्रधिक नहीं ; 


उल्लेख करने वाली सुच्ती को प्रामाएिक करेगा 


(२) इस प्रकार प्रामाणिक को हुई श्रनुसुती विधान-सभा के समक्ष रखी 
जायेगी किन्तु विधान-मंडल में पर्यालोचन श्रथवा मतदान खुली न रहेगी. ५ 


(३) श्रागामा निकटवर्ता दो श्रनुच्छदों के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुये, 
राज्यों के श्रागमों में से कोई भी व्यय सम्यक प्र।धिकृत न माना जायेगा जब तक कि 
बह इस प्रकार प्रामाणिक की हुई श्रत॒ुसूची में उल्लिखित नहीं हें न 

१८०. यदि किसी श्राथिक वर्ष में, राज्य के श्र।गर्मों से उस वर्ष के लिये उस 
समय तक प्राधिकृत व्यय से ऊपर श्रोर व्यथ श्रावश्यक हो ज।त4 है, तो शासक, उक्त 
व्यय की श्रागणित राशि को दिखाने वाले अ्रनपुरक विवरण को शआ।गार शभ्रथवा भ्रागारों 
के समक्ष रखवायेगा, और पुवंगामी श्रनुच्छेदों के प्रावधान उस विवरण त4। उस व्यय 
के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वाषिक ग्राथिक विवरण तथा उसमें  * 
वशित व्यय के सम्बन्ध में प्रभावी हे. 

१८१. यदि किसी आ्राथिक वर्ष में राज्य के आ्रागमों से किसी सेवा पर, 
जिस पर कि विधान-सभा का मत आ्रावशयक है, उस सेवा के लिये श्रौर उस वर्ष के लिये 
प्रनुदत्त राशि से श्रधिक व्यय कर दिया गया है तो, विधान-सभा के समक्ष उस श्राधिक्य 
के लिये मांग उपस्थित की जायेगी श्रौर इस संविधान के श्रन॒ुच्छेद १७८ श्रौर १७६ *“ 
के प्रावधान ऐसी मांग के सम्बन्ध में बेसे ही प्रभावी होंगे जेसे कि वे श्रनुदान की सांग 
के लिये प्रभावी हें 


१८२. (१) इस संविधान के श्रनुच्छेद १७४ के खंड (१) के (क) से 
(च) तक पदों में उल्लिखित विबयों मे से किसी के लिये प्रवधान करने वाला विधेयक 
ग्रयवा संशोधन शासक के श्रभिस्ताव के बिना ५रः:स्थापित श्रथवा प्रस्तावित न किया २४ 
जायेगा श्रौर ऐसे प्रावधान करने व।ला विधेयक विधान-परिषद्‌ में पुरःस्थापित न किया 
जायेगा: 


पर किसी कर के घटाने अ्रथवा उत्सादन के लिये प्रावधान बनाने वाले 
किसी संज्ञोधन के प्रस्तावन के लिये इस खंड के श्रधीन किसी श्रभिस्ताव की श्रपेक्षा 
न होगी. हक 


(२) कोई विधेयक भ्रथवा संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये प्रावधान 
करने वाला, केवल इसी कारएणा से न समझा जायेगा कि वह श्रर्थ दंड या श्रन्य 
श्राथिक शास्ति के श्रारोपए का श्रथवा श्रनुज्ञाओं के लिये शुल्क की या की हुई सेवाश्रों 
के लिये शुल्क की प्रभियाचना का या देने का प्रावधान करता हूँ, श्रथवा इस कारण से 
कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी श्रथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ किसी * * 
कर के आरोपएा, उत्सादन, परिहरण, परिवतेन या श्रानियमत क। प्रावधान करता है. 


(३) जिस विधेयक,के श्रधिनियम बनाये जाने, श्रौर प्रवर्तन में लाये जाने पर, 
राज्य के झ्रागमों से व्यय करना पडेगा, वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी 
झागार द्वारा पारित न किया जायेगा जब तक कि उस विधेयक पर विचार 
करने के हिये उस प्राम्तर को प्रधान ने प्रभिस्ताव न किया हो. 0 


कार्यप्रणाली 
के नियम. 


राज्यों के 
विधान-मंडलों 
में प्रयोक्तव्य 
भाषा. 


विधान-मंडल 
में पर्यालोचन 
पर आयत्रण. 


विधान-मंडल 
की कार्यवाहियों 
की, न्यायालय 
परिपृच्छा न 
करेंगे, 


९ 
सामान्य कार्यप्रणाली 


१८३. (१) इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, राज्य के 
विधान-मंडल का कोई श्रागार श्रपनी कार्यप्रणाली के तथा श्रपने कार्यसंचालन के 
झ्रानियमन के लिये नियम बना सकेगा 


(२) जब तक इस श्रनुच्छेद के खंड (१) के श्रधीन नियम नहीं बनाये जाते ४५ 
तब तक इस संविधान के प्रारम्भ के सद्य:पुर्व, राज्य के प्रान्तीय विधान-मंडल के 
सम्बन्ध में, जो कार्यप्रणाली के नियम तथा स्थायी झ्रादेद्ञ प्रवत्त थे वे, ऐसे संपरिषतंनों 
तथा उपयोजनों के साथ जिन्हें विधान-सभा का ग्रध्यक्ष श्रथवा विधान-परिषद का 
8 जसी भी स्थिति हो, करे, उस राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी 
ह्‌ १० 


(३) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में, विधान-सभा के अ्रध्यक्ष तथा विधान- 
परिबद के सभापति से परामर्श करने के पश्चात, शासक, दोनों श्रागारों की संयक्‍्त 
बेठक-सम्बन्धी, तथा, उतर परस्पर संचार-सम्बन्धो, कार्यप्रणाली के नियम बना 
सकेगा 


(४) दोनों श्रागारों की संयुक्त बेठक में विधान-सभा का श्रध्यक्ष, श्रथवा १५ 
उसकी श्रनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति श्रध्यासी होगा जिसका इस श्रनुच्छेद के खंड (३) 
के श्रधीन बनाये गये कार्यप्रणाली के नियमों के श्रनुसार नि३चय हो 


१८४. (१) किसी राज्य के विधान-मंडल में कार्य, उस राज्य में सामान्यतया 
प्रयुक्त भाषा या भाषाओं में, भ्रथवा हिन्दी में, श्रयवा पंग्रेजी में, किया जायेगा. 


(२) विवान-सभा का श्रध्यक्ष श्रथवा विधान-परिषद्‌ का सभापति, जब २० 
कभी वह उचित समभे, किसी सदस्य द्वारा किसी भ्रन्य भाषा में दिये हुये भाषण का, 
उस राज्य में सामान्यतया प्रयुक्त किसी भाषा में श्रथवा श्रंग्रेजी में संक्षेप, विधान- 
सभा में श्रथवा विधान-परिषद्‌ में, ज़ेसी कि स्थिति हो, प्राप्य कराने का प्रबन्ध करेगा 
ग्रोर ऐसा संक्षेप उस आझगार को कार्यवाहियों के उललेखपत्र में समाविष्ट किया जायेगा 
जिसमें कि वह भाषण दिया गया था. र्श्‌ 


१८५. (१) सर्वोच्च न्यायालय श्रथवा किसी उच्च न्यायालय के किसी 
न्यायाधीश के कतंव्य-पालन से सम्बद्ध श्राचरणा के विषय में राज्य के विधान-मंडल 
में कोई पर्यालोचन न होगा. 


(२) इस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के निर्देश में, प्रथम श्रनुसुची के भाग ३ 
में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी भी ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश २० 
होगा जो इस संविधान के भाग ४ के भ्रध्याय ४ में दिये हुये किसी प्रयोजन के लिये 
उच्च न्यायालय हे. 


१८६. (१) कायेग्रणाली में, किसो कथित श्रनियमिता के श्राधार पर राज्य 
के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई ग्रापत्ति न उठाई जायेगी. 


(२) राज्य के विधान-मंडल का कोई अ्रधिकरी श्रथवा भ्रन्य सदस्य, जिसम ३५ 
इस संविधान द्वारा श्रथवा इसके श्रधीन, उस विधान-मंडल में कार्यप्रणाली को श्रथवा 
कार्यसंचालन की श्रानियमन करने की, भ्रथवा व्यवस्था रखने की शक्तियां निहित हें, 
उन शक्त्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के श्रधीन न होगा. 


विधान-मंडल 


६० 
प्रध्याय ४.--शासक की विधायिनी|दक्षित 


१८७. (१) उस समय को छोड कर जब, राज्य की विधान-सभा, और 


के विश्रान्तिकाल जिस राज्य में विधान-परिषद्‌ है वहां, विधान-मंडल के दोनों श्रागार, सत्रस्थ हें, वदि 


में शासक की 
अ्रध्यादेश- 
प्रवर्तनशक्ति, 


गम्भीर सद्य- 
स्कृत्यस्थिति में 
दधासक की 
शक्ति, 


किसी समय शासक को यह नि३चय हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे 
बाधित करने वाली परिस्थितियां विद्यमान हें तो वह ऐसे श्रध्यादेश प्रवर्तेन कर सकेगा ५ 
जो उसे परिस्थितियों के कारण श्रावश्यक दीखें 


पर शासक, प्रधान के निदेश के बिना, कोई ऐसा श्रध्यादेश प्रवर्तन न करेगा 
यदि राज्य के विधान-मंडल का, उन्हीं प्रावधानों वाला श्रधिनियम इस संविधान के 
प्रावधानों के प्रधीन श्रमान्य होता, जब तक कि प्रधान के विचार के लिये भ्रारक्षित किया 
जा कर, उसे प्रधान की स्वीकृति न मिल गई होती १० 


(२) इस श्रनुच्छेद के श्रधीन प्रवरतित श्रध्यादेश का वही बल और प्रभाव 
होगा जो शासक द्वारा स्वीकृत राज्य के विधान-मंडल के श्रधिनियम का होता हे, 
किन्तु प्रत्येक ऐसा श्रध्यादेश-- 


(क ) राज्य की विधान-सभा के समक्ष, श्रोर जहां राज्य में विधान-परिषद्‌ 
है वहां दोनों श्रागारों के समक्ष रखा जायेगा श्रौर विधान- ४ 
मंडल के पुनः श्रधिविष्ट होने से छः सप्ताह के श्रवसान पर, 
श्रयवा यदि उस कालाबधि के शअ्रवसान से पूर्व उसकी 
प्रतिनिन्दा का संकल्प विधान-सभा से पारित और यदि 
विधान-परिषद्‌ हे तो उससे स्वीकृत, हो जाता हूँ तो संकल्प 
पारए होने पर, श्रथवा संकल्प स्वीकृत होने पर, जेसी स्थिति ९ 
हो, प्रवुत्त न रहेगा ; श्रौर 


(ख) शासक द्वारा किसी समय भी प्रत्याहुत किया जा सकता है. 


व्याख्या.---जब विधान-परिषद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल के श्रागार भिन्न 
भिन्न तिथियों में पुनः एकन्रित होने के लिये बुलाये जाते हे तो इस खंड के प्रयोजनार्थ 
छः सप्ताह की श्रवधि की गएाना उन तिथियों में से पिछली तिथि से की जायेगी. २५ 


(३) इस श्रनुच्छेद के श्रधीन प्रवतित भ्रध्यादेश, यदि श्रौर जिस मात्रा तक ऐसा 
प्रावधान करता है जो विधान-मंडल द्वारा निर्मित श्रौर शासक द्वारा स्वीकृत भ्रधिनियम 
के रूप में प्रमान्‍्य होता तो वह श्रध्यादेश उस मात्रा तक शन्य होगा 


पर, राज्य के विधान-मंडल के किसी श्रधिनियम का, संसद श्रधिनियम से भ्रथवा 
किसी वर्तेमान विधि से, किसी समवर्ती सूची में भ्रंकित किसी विषय के सम्बन्ध सें, २० 
विरोध का प्रभाव दर्शानेवाले इस संविधान के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ इस श्रनच्छेद के 
प्रतसार प्रधान के निदेश से प्रवर्तित श्रध्यादेश, उस राज्य के विधान-मंडल का ऐसा 
श्रधिनियम समभा जायेगा जो प्रधान के विचार के लिये रखा गया है भ्रौर जिस को 
उसने स्वीकृति दे दी. 


अ्रध्याय ५.--गम्भी र सच्चस्कृत्य स्थिति विषयक प्रावधान ३५ 


१८८. (१) यदि किसी समय किसी राज्य के शासक को समाधान! 
जाये कि, गम्भीर सद्यस्कृत्यस्थिति उत्पन्न हो गई हूँ जिससे राज्य की शान्ति और प्रक्षांभ 
शंकास्पद हो गए हैं झौर इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य का शासन 
चलाना सम्भव नहीं रहा, तो वह उदघोषणा के द्वारा घोषित कर सकेगा कि में झपने 


परिभाषाये . 


अनुसूचित और 
वन-जाति:क्षेत्रों 


का प्रशासन. 


उच्च न्यायालय 


का भ्रथ. 


् 


६१ 


प्रकार्यों को उद्घोषएा में उल्लिखित मात्रा तक, स्वविवेक से प्रयोग में लाऊंगा. ऐसी 
किसी उद्घोषणा में ऐसे श्रानुषंगिक तथा समन्‌वर्ती प्रावधान रह सकेंगे जेसे शासक 

को उदघोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के हेतु श्रावश्यक श्रथवा वाडुछुनीय 
णोखें. इन प्रावधानों में, राज्य के किसी निकाय श्रथवा प्राधिकारी संबंधी इस 
संविधान के किन्‍्हीं प्रावधानों के प्रवत्तंन को पुर्णातः श्रथवा श्रंशतः स्थगन करने * 
के लिये प्रावधानों का समावेश हो सकेगा : 


पर इस खण्ड की किसी भी बात से शासक को यह प्राधिकार न होगा कि वह 
उच्च न्यायालयों संबंधी इस संविधान के किसी प्रावधान के प्रवत्तंन को या तो पुएंत:ः 
श्रथवा झ्ंशतः स्थगन करे. ह 


(२) शासक, उद्घोषएा की संसूचना प्रधान को तुरन्त ही देगा श्रौर प्रधान १० 
तब या तो उस उद्घोषणा को खण्डित कर सकेगा या ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसी 


वह के संविधान के श्रनुच्छेद २७८ के श्रधीन श्रपने में निहित सद्यस्कृत्यता की 
शक्ष्तियों के प्रयोग में समुपयुक्त समझे. 


(३) इस श्रनुच्छेद के श्रधीन की गई उद्घोषणा दो सप्ताह की समाप्ति 
पर प्रवत्त न रहेगी यदि उसे शासक अथवा प्रधान ने लोक अधिसूचना द्वारा उससे १५ 
प्र ही खण्डित न कर विया हो. 


(४) इस प्रनुच्छेद के भ्रधोन अ्रयते प्रकार्यों का प्रयोग शासक स्वविवेक से 
करेगा. 


श्रष्याय ६.---श्रनुसूचित श्रोर वनज़ाति-क्षेत्र 
१८६, इस संविधान में--- २० 


(क) “प्रनुसूचित क्षेत्र” इस पद से वे क्षेत्र श्रभिप्रेत हें जो पंचम भ्रनुसुची 
को कण्डिका १८ से संलग्न सारणी के भाग १ से ७ में उल्लि- 
खित हें, तथा जिनका संबंध उन राज्यों से हे जिनसे वे भाग 
संबद्ध हे; 

(ख) “वन-जाति:क्षेत्र” इस पद से वे क्षेत्र श्रभिष्रेत हें जो षष्ठ श्रनुसुची २५ 
की कण्डिका १६ से संलग्न सारणी के भाग १ झोर २ में 
उल्लिखित हे 


१६०. (१) प्रथम श्रनुसूचो के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य के भ्रन्तगंत भ्रनुसूचित क्षेत्रों औ्रौर वन-जाति-क्षेत्रों के प्रशासन श्र नियन्त्रण 
के लिये पंचम श्रनुसूचो के प्रावधान लागू होंगे. ३० 


(२) प्रासाम राज्य के वनजातिक्षेत्रों के प्रशासन के लिये षष्ठ श्रनुसूची 
के प्रावधान लाग्‌ होंगे. 


ग्रध्पाय ७.--- राज्यों के उच्च न्यायालय 


१६१. (१) इस संविधान के प्रयोजनार्थं प्रथम भ्रनुसूची के भाग ३ में 
उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड कर, भारत के राज्य क्षेत्र के संबंध में निम्न- ३५ 
लिखित न्यायालय, उच्च न्यायालय समभे जायेंगे, श्र्यात्‌-- 


-(क) कलकत्ता, मद्रास, बंबई, इलाहाबाद, पटना शौर नागपुर के उच्च 
न्यायालय, पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय और श्रवध का 
मुठ्य न्यायालय ; 


उच्च न्यायालयों 
का संघटन. 


उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश 
की नियुक्ति भर 
उस के पद के 
प्रतिबन्ध. 


६२ 


(ख) इन राज्यों में से किसी राज्य का कोई दूसरा न्यायालय जिसे इस 
ग्रध्याय के श्रनुसार उच्च न्यायालय संस्थापित श्रथवा पुन- 
स्संस्थापित किया गया हो; श्रोर 


(ग) इन राज्यों में से किसो र/ज्य का कोई दूसरा न्यायालय जिसे समुप- 
युक्त विधान-मण्डल विधि द्वारा इस संविधान के प्रयोजनार्थ 
उच्च न्यायालय घोषित करे: 


पर यदि समुपयुकत विधान सण्डल इस खण्ड में वर्णित किसी न्यायालय या 
न्यायालयों का स्थान लेने के लिये किसो उच्च न्यायालय के स्थापन का प्रावधान 
करे, तो उस नए न्यायालय के स्थापन-काल से इस श्रनुच्छेद का इस प्रकार प्रभाव 
होगा मानो कि उसमें इस प्रकार प्रतिस्थापित न्‍्यायालव या न्यायालयों के स्थान में १० 
इस नये न्यायालय का वन रहा हो. 


(२) श्रन्यथा प्रावहित श्रवस्था को छोड कर, इस अ्रध्याय के प्रावधान, 
इस श्रन॒च्छेद के खण्ड (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय को, लागू होंगे. 


१६२. प्रत्येक उच्च न्यायालय उल्लेख न्यायालय होगा श्रौर वह एक मुख्य 
न्यायाधीश तथा ऐसे श्रन्य न्यायाधीशों का बनेगा जिन्हें प्रधान समय समय पर नियुक्त 
करना आवश्यक समभे: 


१५ 


पर इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीज्ञों और इस श्रध्याय के श्रागामी प्रावधानों 
के श्रनुसार प्रधान द्वारा नियुक्त किन्‍्हीं श्रपर न्यायाधीशों को मिला कर 
उनकी संख्या किसी भो समय उस अ्धिफतम संख्या से श्रधिक न होगी जो प्रधान 
उस न्यायालय के संबंध में श्रादेश द्वारा निश्चित करे. २० 


१६३. (१) भारत के मुख्य न्यायाधोश से, उस राज्य के शासक से, श्रोर 
मुख्य न्यायाधोश को छोड श्रन्य न्यायाधीश की नियुक्तित की श्रवस्था में उस राज्य 
के उच्च न्यायालय के म्‌ख्य न्यायाधीश से, परामश करने के परचात्‌ प्रधान, भ्रपने 
हस्ताक्षरित और मुद्रांकित प्रधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को 
नियुक्त करेगा और वह उस समय तक पदारूढ रहेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की २५ 
श्रायु को प्राप्त न कर ले, या उससे श्रधिक उतने वर्ष की श्रायु को प्राप्त न कर ले जो 
पेसठ बबं से श्रधिक न हो और जिसे उस राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा एतदर्थ 
निश्चित करे: 


पर आलम 


(क) कोई न्यायाधीश, शासक को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा ३० 
अ्रपने पद को त्याग सकेगा ; 


(ख) इस संविधान के अनुच्छेद १०३ के खण्ड (४) में सर्वोच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश के निष्कासनार्थ प्रावहित रीति से कोई न्याया- 
धीश प्रपने पद से प्रधान द्वारा निष्कासित किया जा सकेगा ; 


(ग) प्रधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय श्रथवा किसी दूसरे उच्च न्यायालय ३४ 
का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर उस न्यायाधीश का पद 
रिक्त हो जायेगा. 


्रे 


(२) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीद-पद पर नियुक्ति के लिये कोई 
व्यक्ति तब तक योग्य न होगा जब तक कि वह भारत का जानपद न हो ; और--- 


(क) किसी राज्य में जिसमें या जिसके लिये कोई उच्च न्यायालय हे 
वह कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारएए न कर 
चुका हो ; या ५ 


(ख) किसी उच्च न्यगयालय का श्रथवा ऐसे दो भ्रथवा श्रधिक न्यायालयों 
का लगातार कम से कम दस वर्ष तक श्रधिवक्‍ता न रह चुका हो. 


व्याख्या १.--इस खण्ड के प्रयोजनाथ-- 


(क) किसी उच्च न्यायालय के श्रधिवक्‍ता रहने की कालावधि को 
गएाना में वह कालावधि भी समाविष्ट होगी जिसमें कि किसी १९ 
व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के परचात्‌ न्यायिक पद धारण 
किया हो ; । 


(ख) उस कालावधि की गएना में, जिसमें कोई व्यक्ति प्रथम श्रनुसुची 
के भाग १ श्रथवा २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य में न्यायिक पद धारणा कर चुका हें या किसी १* 
उच्च न्याथालय का अ्रधिवक्‍ता रह चुका हे, इस संविधान 
के प्रारम्भ से पुवं की उस अ्रवधि का भो समावेश किया जावेगा 
जिसमें उसने, किसी ऐसे क्षेत्र में जो १५ श्रगस्त १६४७ के 
पूर्वे, भारत-शासन-अधिनियम, १६३४५, की परिभाषा के श्रनुसार 
ब्रिटिश भारत में था, न्‍्यायिकपद धारणा किया हो प्रथवा १९ 
ऐसे किसी क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय का श्रधिवक्‍ता रह 
चुका हो. 


व्याख्या २--इस खण्ड के उपखण्ड (क) और (ख) में उच्च न्यायालय 
के निर्देश में प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी 
ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश होगा जो इस संविधान के प्रनुच्छेद १०३ और +* 
१०६ के प्रयोजनों के लिये उछच न्यायालय है. 


सर्वोच्च न्याया- १६४. इस संविधान के श्रनुच्छेद १०३ के खण्ड (४) श्रौर (५) के प्राव- 
लय सम्बन्धी... धान, उच्च न्यायालय के संबंध में वेसे ही लाग्‌ होंगे जैसे कि वे सर्वोच्च न्यायालय 
कतिपय प्रावधानों के संबंध में लाग्‌ हें, और जहा जहां सर्वोच्च न्धायालय के निर्देश हे उनके स्थान में 
की उच्च न्याया- उच्च न्यायालय के निर्देश हो जाएंगे. 

लयों पर प्रयुक्ति. 


३० 


पद-प्रवेश से १६५. किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्‍्यायाधीश-पद पर नियुक्त, 
पूर्व उच्च न्याया- प्रत्येक व्यक्ति, श्रपने पद-प्रवेश के पूर्व उस राज्य के शासक (के समक्ष) श्रथवा ( उससे ) 
लयों के न्‍्याया- उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसे व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में एतदर्थ दिये हुए 
हक की प्रपत्र के श्रनुसार घोषणा करेगा श्रौर उस पर हस्ताक्षर करेगा. 

घोषणा. 


उच्च न्यायालय 
में न्यायाधीश का 
पद धारण कर 
चुके हुए व्यक्ति 
के लिये न्‍्याया- 
लयों में ग्रथवा 
किसी प्राधिकारी 
के समक्ष ग्रधि- 
वचन करने पर 
प्रतिषेध. 


न्यायाधीशों के 
वेतन, आदि. 


ग्रस्थायी न्‍्याया- 
धीश. 


अपर न्याया 
धीव. 


६४ 


१६६. कोई व्यांक्त जो--- 


(क) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, श्रथवा 


(ख) अश्रधिवक्‍त्‌ वर्ग (बार) में से भर्ती किया जाकर किसी 
उच्च न्यायालय के प्रपर न्यायाधीश या अ्रस्थायी न्यायाधीद्य का, 
पद धारणा कर चुका है, भारत के राज्य-क्षेत्र में किसी न्यायालय में ५ 
अ्रथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष श्रभिवक्‍ता का कार्य न करेगा. 


१९७. प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे वेतनों श्रौर श्रधिदेयों 
के तथा श्रवकाश और उत्तर वेतत संबंधी ऐसे श्रधिकारों के अ्रधिकारी होंगे 
जैसे कि समय समय पर उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई विधि से, श्रथवा १० 
विधि के अधीन, नियत किये गये हों जिसके श्रन्तगंत उस न्यायालय का मुख्य श्रधि- 
पठान (सीट) हो, श्र जब तक वे इस प्रकार नियत नहीं किये जाते तब तक ऐसे 
बेतनों और श्रधिदेयों के तथा श्रवकाश और उत्तर वेतन संबंधी ऐसे श्रधिकारों के 
प्रधिकारी होंगे जैसे कि द्वितीय श्ननुसूची में उल्लिखित हे: 

पर किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन चार सहरसा रुपये १५ 
प्रति मास से कम न होगा ओर किसी उच्च न्यायालय के किसी दूसरे न्यायाधीश का 
बेतन साढे तीन सहस्ग रुपये प्रति मास से कम न होगा : 

पर यह श्रौर भी कि न तो न्यायाधीश के वेतन में श्रौर न उसके श्रवकाश अ्रथवा 
उत्तर वेतत सम्बन्धी श्रधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ कोई ऐसा परिवर्तन 
किया जायेगा जिस से उस को अलाभ हो. २० 


१९८. (१) जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त 
हो या जब मुख्य न्यायाधीश श्रतुपस्थिति अथवा श्रन्य कारए से श्रपने पद के कतेव्यों 
का पालन करने में असमर्थ हो, तब उस न्यायालय के श्रन्य न्यायाधीशों में से कोई 
एक जिसे प्रधान तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कतंव्यों का पालन करेगा. 


(२) (क) जब किप्ती उच्च न्यायालय के किसी श्रन्य न्यायाधीश का पद २५ 
रिक्त हो श्रथवा जब ऐसा कोई न्यायाधीश भश्रस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के कार्ये 
करने के लिये नियुक्त किया जाये, या जब श्रनुपस्थिति श्रथवा श्रन्य कारए से श्रपने 
पद के कतंव्यों का पालन करने में ग्रसमर्थ हो, तब न्यायाधीश नियुक्त किये जाने 
के यथोचित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, प्रधान , उस न्यायालय के न्यायाधीश 
का काये करने के लिये नियुक्त कर सकेगा. ३० 


(ख) नियुक्त व्यक्ति, इस प्रकार कार्य करते समय, उस न्यायालय का न्याया- 
धीश समझा जाएगा. 


(ग) इस खण्ड की किसी बात से, प्रधान को, इस खण्ड के श्रधीन की हुई 
किसी नियुक्ति के खण्डन करने में कोई बाधा न होगी. 


१६६. यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में श्रस्थायी वृद्धि होने के कारण ३५ 
भ्रथवा ऐसे किसी न्यायालय में कार्य के भ्रवशिष्ट रहने के कारए प्रधान को यह दीखे, 
कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में, उस समय के लिये वृद्धि की जाये, तो, 
न्यायाधीशों की श्रधिकतम संख्या सम्बन्धी इस भ्रध्याय के पृव॑ंवर्ती प्रावधानों के प्रधीन 
रहते हुए, प्रधान, न्यायाधीश नियुक्त किये जाने की यथोचित योग्यता रखने वाले 
व्यक्तियों को दो वर्ष से श्रनधिक ऐसी कालावधि के लिये जो वह निर्धारित करे उस ४० 
न्यायालय के श्रपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा. 


मेवा-निवुत्त 
न्यायाधीशों की 
उच्च न्यायालयों 
की ब्ठकों में 
उपस्थिति, 


विद्यमान उच्ब 
न्यायालयों के 
क्षेत्राधिकार, 


कुछ लेखों के 
निकालने की 
उच्च न्यायालयों 
को शक्ति. 


उच्च न्यायालयों 
के प्रशासन- 
प्रकाम, 


६५ 


२००. इस अध्याय में किसो बात के होते हुए भी, किसी उच्चच व्याथालम 
का मुश्य न्यायाधीश किसी सभय भी, इस भश्रतुच्छेद के प्रावधानों के भ्रधीन रहते 
हुए किसो ब्यक्ति से, जो उस न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, 
उस न्यायालय में न्‍्यायाधीद्ञ के रूप में बेठने की तथा कार्य करने फी प्रार्थना कर सकेगा, 
प्रोर इस प्रकार प्राथित प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार बैठने श्रौर कार्य करने के काल में, ५ 
उस स्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियां श्रोर विशेषाधिकार होंगे, 
किन्तु वह श्रन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा : 


. _ पर, जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 
बेठने तथा कार्य करने की सहमति न दे तब तक इस भ्रनुच्छेद की कोई बात उसे ऐसा 
करने की अ्रपेक्षा करनेवाली न समभी जायेगी. १० 


२०१. इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, भौर इस संविधान 
द्वारा विधान-मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के ग्राधार पर समुचित विधान-मण्डल द्वारा 
बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, किसी विद्यमान उच्च न्याया- 
लय का क्षेत्राधिकार तथा उस में प्रशासित विधि, झौर उस न्यायालय में न्‍्याय-प्रशासन 
के सम्बन्ध में उसके न्यायाधीशों की क्रमशः शक्तियां, जिनमें न्यायालय के नियम १४५ 
बनाने फो किसी शक्षित का तथा उस न्यायालय की बेठकों और उसके सदस्यों के 
पग्रकेल या भाजन न्यायालयों में बेठने के श्रानियमन करने की शक्ति का समावेश 
है, वैसी ही रहेंगी, जैसी इस संविधान के प्रारम्भ से सद्चः पूर्व थीं: 


पर भ्रागम-सम्बन्धी, श्रथवा उसके इकट्ठा करने में भ्रादिष्ट श्रथवा कत 
किसी कार्य सम्बन्धी विषय में किसी भी उच्च न्यायालय के श्रारस्भिक क्षेत्राधिकार २० 
का प्रयोग, जिस किसी श्रायन्त्रए के ग्रधीन इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व था, वह 
श्रायंत्रणा ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर भब लागू न होगा. 


२०२. (१) इस संविधान के प्रनच्छेद २५ में किसी बात के होते हुए भी 
प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन सम्पूर्ा क्षेत्रों में, जिनके सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार 
का प्रयोग करता है, इस संविधान के भाग ३ में प्रदत्त भ्रधिकारों में से किसी को २, 
भी प्रवर्तत करने के लिये तथा किसी श्रन्य प्रयोजनाथं, बन्धुपस्थापन, परमादेश, प्रतिषेध, 
प्रधिकार-पृछा भ्ौर उत्प्रेषश लेख के प्रकार के निदेश श्रथवा श्रावेश निकालने 
की शक्ति होगी. 

(२) इस प्रनुच्छेद के खण्ड (१) द्वारा उज्ज न्यायालय को प्रदत्त शक्त्ति से, 
इस संविधान के भ्रनुष्छुद २५ के खण्ड (२) द्वारा सबोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति ३७५ 
का अल्पीकरए न होगा. 


२०३. (१) प्रत्येक उच्च न्यायालय, उन समस्त राज्य-क्षेत्रों में, लिमके 
सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब न्यायालयों पर भ्रधीक्षए करेगा. 


(२) उच्च न्पॉयालय-- 
(क) ऐसे न्यायालयों से प्रत्याय भंगा सकेगा ; ३५ 
(ख) किसी व्यवहार या पुनविचार-प्रार्थना को किसी ऐसे न्यायालय से 

समान भ्रथवा वरिष्ठ क्षेत्राधिकार वाले किसी दूसरे स्थायालय 
को हस्तान्तरएणा करने का निर्देश वे सकेगा या ऐसे ध्यवहार 
या पुननविचार-प्राथंना को किसी ऐसे व्यायालय से स्वयं श्रपने 
पास ले सकेगा ; है । 


विशेष अभियोगों 
के वैधिक विचार 
के लिये उच्च 
न्यायालय को 
हस्तान्तरण, 


उच्च न्यायालयों 
के ग्रधिकारियों 
ओर सेवकों के 
वेतन, अधिदेय 
और उत्तर वेतन 
तथा उच्च 
न्यायालयों के 
व्यय 


उच्च न्यायालय 
संस्थापन अथवा 
पुनस्संस्थापन 

करने की शक्ति, 


६१६ 


(ग) ऐसे न्यायालयों की कार्यरीति श्रौर कार्यवाहियों के प्रानियमन के 
हेतु सामान्य नियम बना सकेगा और निकाल सकेगा तथ। 
प्रपत्रों का विनिधान कर सकेगा; झौर 


(घ) इन न्यायालपों के श्रधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, 
प्रविष्टिपों श्रौर लेखों के प्रपत्रों का विनिधान कर सकेगा. 4 


(३) उच्च न्यायालथ, उन शुल्कों की सारणियां भी निश्चित कर सकेगा 
जो इन न्यायालयों के प्राडविवाक को तथा समस्त लिपिकों झोर श्रधिकारियों को, 
तथा इनमें व॒त्तिकारी प्राभिकर्ताओश्रों, अ्धिवक्‍ताओ्रों भौर भ्भिवक्‍ताझों को मिल 
सकेंगे : 


पर इस ग्रनच्छेद के खण्ड (२) या खण्ड (३) के प्रधीन बनाये हुए कोई १० 
नियम, या विनिहित कोई प्रपत्र श्रयवा निश्चित कोई सारणी, उस समय प्रवर्तमान 
किसी विधि के प्रावधानों से श्रसहगत न होगी, श्रौर इन सब के लिये शासक के पूर्व 
प्रनुमोदन की भपेक्षा होगी. 


२०४. यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाये कि उसके श्रधीनस्थ 
न्यायालय में लंम्बमान किसी अ्रभियोग में इस संविधान के निर्वेचन विषयक कोई सार- १५ 
यद्‌ विधि प्रइन श्रन्तर्थत है, तो वह उस श्रनभियोग को प्रपने पास ले लेगा श्रौर उसका 
निएँय करेगा. 


व्याख्या.--इस प्रनुच्छेद में “ उच्च न्यायालय “ में इस प्रकार लम्बमान किसी 
प्रभियोग के सम्बन्ध में प्रथम ग्रनुसूचो के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के 
प्रन्तगंत भ्रन्तिम क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय का समावेश है. २० 
२०५. (१) किसी उच्च न्यायालय के भ्रधिकारियों तथा सेवकों को श्रथवा 
उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले बेतनों, भ्रधिदेयों तथा उत्तर बेतनों को, उस न्यायालय 
का मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के शासक से परामशे करके नियत करेगा जिस राज्य 
में उस उच्च न्यायालय का मरुय श्रधिष्ठान हे. 


(२) उच्च न्यायालय के प्रशासन व्यय, जिनमें उस स्थायालय के श्रधिकारियों २५ 
तथा सेवकों को पझ्रथवा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले समस्त वेतन, भ्रधिदेय तथा 
उत्तर वेतन, भौर उस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भ्रधिदेय भी सम्मिलित 
है, उस राज्य के प्रागमों पर प्रभृत्त होंगे, श्लोर उस न्यायालय द्वारा लिये गये शुल्क 
झथवा प्रन्य मुद्रायें उन भागमों फी भाग होंगी 


२०६- (१) प्रथम प्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य ३० 
का विधान-मण्डल विधि द्वारा श्रपने श्रथवा श्रपने किसी भाग के लिये उच्च न्यायालय 
संस्थापित कर सकता हूँ ग्रथवा किसी वर्तमान उच्च न्यायालय को उसी रीति से भ्रपने 
श्रथवा भ्रपन किसी भाग के लिये पुनस्संस्थापित कर सकता है, भ्रथवा यदि उस राज्य में 
दो उच्च न्यायालय हे तो उनको मिला कर एक बना सकता हे. 


(२) जहां, पूर्वोक्त भ्रनुसार किसी न्यायालय का पुनस्संस्थापन श्रथवा दो ३५ 
स्यायालयों का समामेलन किया गया हूँ वहां उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा 
बनाई विधि में-- 


(क ) उस न्यायालय श्रथवा उन न्यायालयों के, समस्त वर्तमान न्यायाधीशों 
के, तथा ऐसे वर्तमान भ्रधिकारियों और सेवकों के, लो श्रावशयक 


समभे जायें, भपने ग्पने पदों पर चाल रखने के लिये; प्रौर ४० 


६७ 


(ख) समस्त लम्बसात वि््यों का, पुनस्संस्थापित न्यायालय श्रथवा 
नवीन न्यायालय के समक्ष ले जाने के लिये, 
प्रावधान रहेगा शोर उसमें ऐसे दूसरे प्रावधान भी हो सकेंगे जो पुनस्संस्थापन 
झ्रथवा समामेलन के कारए भ्रावश्यक दीखें. 


उच्च न्यायालयों २०७. संसद विधि द्वारा-- प्‌ 


के क्षेत्राधिकार हू हे 
फ क) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार, जिस 
में विस्तार अथवा (क) ॥ /» जिस राज्य में 


ग्रपवर्जन. उस का मर्य श्रधिष्ठान हे, उस से भिन्न राज्य में प्रथवा भिन्न 
राज्य के किसी क्षेत्र में; भ्रयवा 


(खत) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का श्रपवर्जन जिस राज्य में 
उस का मुख्य श्रधिष्ठात हे उस से भिन्न राज्य से प्रथवा भिन्न १० 
राज्य के किसी क्षेत्र से, 

कर सकेगी : 


पर ऐसे किसी प्रयोजन के लिये संसद्‌ के किसी प्रागार में कोई विधेयक पुरः 
स्थापित मे किया जायेगा जब तक कि-- 


(१) छाहां प्रथम श्रनुसूची के भाग १ या भाग ३ के विभाग (क) में उस समय * * 
उल्लिखित रहे राज्य में, भ्रथवा ऐसे राज्यान्तर्गत क्षिसी क्षेत्र में 
क्षेत्राधिकार का विस्तार होना हो या ऐसे राज्य प्रथवा क्षेत्र से 
क्षेत्राधिकार का श्रपवर्जन होना हो, तो ऐसे दूसरे राज्य की 
सहमति प्राप्त न कर ली गई हो; भोर 


(२) जहां क्षेत्राधिकार का विस्तार होना हो तो उस राज्य की भी सहमति »” 
न ले ली गई हो जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य श्रधिष्ठान 
है. 


राज्य के बाहर २०८. जहां, उच्च न्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर जिसम उसका मुख्य 
क्षेत्राधिकार प्राप्त भश्रधिष्ठान है, किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हैँ, तो इस 
किसी राज्य के. संविधान की किसी बात का यह भ्रन्बय न होगा कि वह-- 


श्र 
उच्च न्यायालय 
के क्षेत्राधिकार के (क) उस राज्य के विधान-मंडल को, जिसमें उस न्यायालय का मुख्य 
सम्बन्ध में, राज्यों ग्रधिष्ठान है, उस क्षेत्राधिकार के बधन, श्रायंत्रणा या उत्मादन 
के विधान-मंडलो की शक्ति प्रदान करती हे ; 
की, विधि बनाने 
की शक्ति पर (ख) प्रथम श्रनुसुची के भाग १ या भाग ३ में उस समय उल्लिखित 
आायत्रण. रहे राज्य के विधान-मंडल को जिसमें ऐसा कोई क्षेत्र स्थित है, ३० 
उस क्षेत्राधिकार के उत्सादन की शक्ति प्रदान करती हें; 
भ्रयवा 


(ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिये तदर्थ विधि बनाभे की शक्ति रखनेवाले 
विधान-मंडल को, उस न्यायालय के उस क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्रा- 
घिकार-विषयक ऐसी विधियां पारित करने से, श्रवरोध ३५ 
करती हे, जेसी कि बह, इस झनच्छेद के खंड (ख) के श्रधीन 
रहते हुबं, पारित द्ारने के लिये भ्रधिकृंत होतो, यदि उस 
स्‍्यायालय का मुख्य भ्रधिष्ठान उस क्षेत्रमें होता. 


मियेंचन., 


राज्य के मुस्यां- 
केक्षक. 


ध्ष 


२०६. जहाँ कोई उच्च न्यायालय एक से भ्रधिक राज्यों के सम्बन्ध में, 
यथा किसी राज्य और ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उस राज्य का भाग नहीं है, क्षेत्रा- 
बिकार का प्रयोग करता हैँ, तो--- 


(क) इस ग्रध्याथ में उल्य न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में, 
शासक के प्रति जो निर्देश हें उनका अन्वय उस राज्य के शासक ५ 
के प्रति माना जायेगा जिसमें उस न्यायालय का सुख्याधिष्ठान 
है ; 

(ख) भ्रधीनस्थ न्यायालयों के लिये बने नियमों, प्रप््नों तथा सारएियों 
के, शासक द्वारा झ्नुमोदन के लिये जो निर्देश है, वह उस 
राज्य के शासक या नरेश द्वारा श्रनुमोदन के लिये माना लायेगा १० 
जिसमें भ्रधीनस्थ न्यायालय स्थित हूँ, प्रोर यदि वह किसी ऐसे 
क्षेत्र में स्थित हे जो प्रथम पभ्रनुसूची के भाग १ या भाग ३ में 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का भाग नहीं है तो 
प्रधान द्वारा भ्रनुमोदन के लिये माना जायेगा; 


(ग) राज्य के श्रागमों के प्रति जो निर्देश हे, वे उस राज्य के भश्रागमों १५ 
के प्रति माने जायेंगे जिसमें उस न्यायालय का मुख्य भ्रधिष्ठान 


है मि 
अध्याय <.--राज्यों के मुष्यांकेक्षक 


२१०. (१) प्रथम भनसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य के लिये मुख्यांकेक्षक की नियुक्ति के लिये २० 
प्रावधान कर सकेगा ओर जब ऐसा प्रावधान किया जा चुके तो, शासक स्वविवेक से 
उस राज्य के लिये मुख्यांकेक्षक नियुक्त कर सकेगा भोर इरा प्रकार नियुक्त मुख्यांकेक्षक 
श्रपने पद से, केवल उस रीति और उन कारणों से ही, निष्कासित किया जा सकेगा, 
जिस रीति और जिन कारणों से कि उस राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधोदश 
निष्कासित किया जा सकता है. र्र्‌ 


(२) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा, इस श्रन॒च्छेद के संड (१) के भ्रधीन 
पारित श्रधिनियम, यह प्रावधान करेगा कि उस राज्य के लिये मुख्यांकेक्षक की नियुक्ति 
तब तक न की जायगी जब तक कि अ्रधिनियम की स्वीकृति के पदचात्‌ प्रकाशन- 
तिथि से कम से कम तीन वर्ष न बीत जायें. 


(३) प्रत्येक ऐसा श्रधिनियम, मुख्यांकेक्षक के सेवा-प्रतिबन्धों श्रौर राज्य ३० 
के लेखा-सम्बन्धो मुल्यांकेक्षक द्वारा किय जाने वाले कतंब्यों प्रौर प्रयोग में लाई जाने 
वाली शक्तियों का विनिधान करेगा श्ौर मुख्यांकेक्षक को, अथवा उस के सम्बन्ध 
में देय वेतन, श्रधिदेयों श्रोर उत्तरवेतन को राज्य के भ्रागमों पर प्रवत्त घोषित करेगा, 


(४) किसी राज्य का मुख्यांकेक्षक श्रपने पद के पर्यवसान के पश्चात्‌, भारत 
का महांकेक्षक श्रथवा प्रथम प्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी ३५ 
भ्न्‍्य राज्य का मुख्यांकेक्षक नियुक्त होने का प्रात्र हो सकेगा किन्तु वह भारत-शासन 
के प्रधोन झ्रथवा किसी राज्य-शासन के श्रधीन किसी प्रन्य पद पर नियुक्त होने का 
पात्र न होगा. 


(५) राज्य के मुख्यांकेक्षक के कर्मचारियों को, भ्रथवा उनके सम्बन्ध में, 
दिये जाने वाल वेतनों, झ्धिदेयों तथा उत्तरवेतनों को मुख्यांकेक्षक, शासक से परामर्श ४० 
करके नियत करेगा झोर वे राज्य-झागसों पर प्रभृत्त होंगे. 


६ 


(६) इस भ्रनुच्छेद की किसी बात से, प्रथम श्नुसूची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्यों के लेख के विषय में, भारत के महांकेक्षक की ऐसे निदेश देने की 
शक्ति का श्रल्पीकरएा न होगा, जेसे कि इस संविधान के श्रनच्छेद १२६ में निर्दिष्ट हें. 


प्रंकेक्षण-प्रति- २११. प्रथम झ्रनुसुच्री के भाग १ में उस समय उल्लिखितें रहे राज्य के 

बेदन. छेखों-सम्बन्धी, भारत के महांकेक्षक के ग्रथवा राज्य के मुख्यांकेक्षक के, जेसी भी स्थिति ५ 
हो, प्रतिवेबनों को उस राज्य के शासक के समक्ष उपस्थित किया जायगा, जो उनको 
राज्य के विधान-संडल के समक्ष रखवायेगा. 


प्रथम भ्रनुसूची 
के भाग २ में 
दिये हुए राज्यों 
का प्रशासन. 


स्थानीय विधान- 
मन्डल या 
मन्त्रणा-परिषद्‌ 
बनाना व चालू 
रखना. 


करे. 


रे 


'भाग ७ 
प्रथम अनुस्तची के भाग २ में दिये हुए राज्य 


२१२. (१) इस भाग के भ्रन्य प्रावधानों के झ्रधीन रहते हुए, प्रयम भनु- 
सूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य का प्रशासन, प्रधान, उस मात्रा 
तक जितनी कि वह उपयुक्त समभे, भ्रपने नियुक्त किये हुए महायकत (चीफ-कमिइ्नर ) ५ 
या उपशासक (लेपटेनेन्ट गवर्नर) के द्वार।, भ्रथवा निकटस्थ राज्य के शासक या 
मरेश के द्वारा, करेगा : 


पर प्रधान, किसी निकटस्थ राज्य के' शासक शभ्रयवा नरेश के द्वारा कार्य न 
करेगा जब तक कि वह--- 


(क ) तत्सम्बद्ध शासक या नरेश से परामशे न कर ले ; शौर 


(ख) प्रशासित होने वाले राज्य के लोगों की इच्छाशत्रों को उस प्रकार 
से जान न ले जिस प्रकारूसे कि प्रधान उ्रत्यन्त समुचित समझे. 


(२) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी ऐसे राज्य 
का प्रशासन, जिस का नरेद्व उस राज्य के शासन के लिये ओर शासन-सम्बन्धी 
सम्पूएं श्रोर भ्रनन्य प्राधिकार, क्षेत्राधिकार झौर शक्तियों को भारत-शासन को ५ 
दे चुका है, सब बातों में उसी प्रकार होगा जेसे कि मानो वह प्रथम प्रनुसूची के भाग २ 
में, उस समय उल्लिखित रहा राज्य है झौर तदनुसार इस संविधान के पूर्वोक्‍त 
भाग २ में उल्लिखित राज्यों से सम्बद्ध समस्त प्रावधान ऐसे राज्य पर लाग होंगे. 


१० 


२१३. प्रथम शअ्रनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे और 


महायुकत (चीफ-कमिदनर) भथवा उपशासक (लेपटेनेन्ट गवनंर) के द्वारा प्रशासित २७ 
किसी राज्य के लिये, भ्रादेश द्वारा, प्रधान--- 


(क) एक स्थानीय विधान-मंडल, या 
(ख) एक मन्त्रणा-परिषद्‌, 


झ्रथवा दोनों बना सकेगा भ्रथवा चालू रख सकेगा, झौर प्रत्येक का संस्थापन 

शक्तियां तथा प्रकायें श्रादेश में उल्लिखित होंगे. २५ 
२१४. जब तक इस के लिये प्रधान दूसरा प्रावधान न बनाये, तब तक 

कुर्ग विधान-परिषद्‌ का संस्थापन, शक्षितयां श्रोर प्रकार्य तथा कुर्ग में संगहीत श्रागमों 

से झौर वहां के व्ययों से सम्बन्ध रखने वाले प्रबन्ध भ्रपरिवर्तित रहेंगे. 


७१ 


भाग 5 
प्रथम अनुश्नची के भाग ४ में के राज्यक्षेत्र तथा अन्य राज्यक्षेत्र 
जो उस अनुव्बची में उास्लखित नहीं हैं 
प्रथम अनसूची २१५. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित किसी राज्यक्षेत्र का, 
के भाग ४ में श्रौर किसी प्रन्य राज्यक्षेत्र का, जो भारत-राज्यक्षेत्र के भप्रन्तगंत हे परन्तु उस झनु- ५ 
उल्लिखित सूची में उल्लिखित नहीं हूं, प्रशासन प्रधान उस मात्रा तक जितना कि वह उपयुक्त 


राज्यक्षेत्रो का, . समभे झपने नियुक्त किये हुए महायुक्त (चोफ कमिदनर) या भ्रन्य प्राधिकारी के 
भ्रौर अन्य हारा करेगा. 


राज्यस्क्षेत्रों ५ 

हक को (२) प्रधान, ऐसे किसी राज्यक्षेत्र की शान्ति श्रौर सुशासन के लिये प्रानियम 

जो उस अनुसूची द्न्ता सकेगा झौर इस प्रकार बना हुआ कोई भ्रानियम, संसद्‌ निर्मित किसी विधि का १० 
में उलिखित  श्रथवा ऐसे राज्यक्षेत्र में उस समय लाग्‌ रही किसी वर्तमान विधि का विखंडन प्रथवा 
हे है, अशा- संशोधन कर सकेगा श्रोर प्रधान से प्रवरतित होने पर उसका वही बल झोर प्रभाव 


होगा जेसा कि उस राज्यक्षेत्र पर लागू संसदाधिनियम का. 


संसद तथा 


७२ 
भाग € 
संघ ओर राज्यों के सम्बन्ध 
अध्याय ? -विपरायी सम्बन्ध 
विधायिनी शक्तियों का विभाजन 


(१) इस संविधान के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, संसद, भारत १ 


६5 २१६ 
राज्यों के विधान- के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र श्रयवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा, और किसी 


म॑ हलों द्वारा 
निर्मित विधियों 
का विस्तार. 


संसद द्वारा तथा 


राज्यों के विधान 


मंडलों द्वारा 
निमित विधि 
के विषय. 


सर्वोच्च न्याया- 
लय-सम्बन्धी 
विधान. 


किन्‍्हीं प्रपर 
न्यायालयों की 
स्थापना का 
प्रावधान करने 
की संसद की 
की झक्ति, 


राश्य का विवान-मंडल उस सम्पूर्ण राज्य के भ्रददा उसके किसी भाग के लिये 
विधि बना सकेगा. हे 


(२) संसद द्वारा नि्तित कोई विधि, इस कारए से कि बह श्रपने राज्यक्षेत्र 
से बाहर प्रवत्त होती है, भ्रमान्य नहीं समझी जायेगी. १० 


२१७. (१) निकटस्थ न्रागामी दो खंडों में किसी बात के होते हुए भी 
संसद को, सप्तम अनुसूची को सूची १ में (जो इस संविधान में “संघ सुची ” 
के नाम से निर्दिष्ट हैं) प्रंकित विषयों में से किसी के सम्बन्ध में, विधि बनाने 
की प्रनस्य शक्षित हे. 


(२) निकटस्थ प्रागामों खंड में किसी बात के होते हुए भी संसद को, भ्ौर १५ 
पु्वर्ती खंड के भ्रधीन रहते हुए, प्रथम श्रतुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, सप्तम प्रनुसुचो की सूची ३ में (जो इस 
संविधान में “समवर्ती सूची” के नाम से निर्दिष्ट है) ग्रकित विष्यों में से किसी के 
सम्बन्ध में विधि बनाने की गशक्ित हूं. 


(३) पूवंवर्ती दो खंडों के भ्रथीन रहते हुए, प्रथम भ्रनुस॒ची के भाग १ में, २० 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को सप्तम भ्रनसूचोी की सूची २ 
में (जो इस संविधान में “ राज्य सूची ” के नाम से निर्दिष्ट हे) भ्रंक्ित विषयों में से 
किसी के सम्बन्ध में, उस राज्य श्रथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बनाने की 


प्रनन्‍य शक्षित हे. 


(४) संसद को, भारत-राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के लिये जो प्रथम प्रनुसूची २५ 
के भाग १ भ्रथवा भाग ३ में सम्मिलित नहीं है, किसी भी विषय के सम्बन्ध में, विधि 
बनाने की दाक्ति हे चाहे वह विषय “ राज्य सूची ” में भ्रंकित हो. 


२१८. संसद को, सर्वोच्च न्यायालय के संस्थापन, संघटन, क्षेत्राग्रधिकार 
तथा शक्तियों के विषय में विधि बनाने की श्रनन्य शक्ति है. 


२१६. इस भ्रध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद निर्मित विधियों ३० 
के, प्रथवा “ संघ सूची ” में प्रंकित किसी विषय-सम्बन्धी वर्तमान विधि के भ्रधिक 
अ्ररष्ठे प्रशासन के लिये, संसद प्रपर न्यायालयों के स्थापन का विधि द्वारा प्रावधान 
कर सकती हे. 


उच्च न्यायालयों 
के संस्थापन और 
संघटन सम्बन्धी 

विधान. 


उच्च न्यायालयों 
के क्षेत्राधिकार 
ग्रौर शक्तियों- 
सम्ूण्न्धी विधान, 


(दीवानी) व्यवहा- 


रिक और फोौज- 
दारी विपयो में 
अनुसरणीय 
कार्य॑प्रणाली 


सम्बन्धी (वधान, 


ग्रवशिप्ट विधान 
शक्ति 


प्रथम अ्रनसूची के 
भाग २ मे के 
राज्यों के सम्बन्ध 
में किन्‍्ही विषयों 
पर विधि बनाने 
की सस॒द्‌ को 
गवितयों पर 
आयन्त्रण. 


७३ 


२२०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य के विधान मंडल को, राज्य के श्रन्दर भ्रपना मरुय श्रधिष्ठान रखने वाले उच्च 
न्यायालय के संस्थापन और संघटन-सम्बन्धी विधि बनाने की, श्रनन्य शक्ति हे 


(२) संसद्‌ को, प्रथम श्रनुसची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे 
राज्य में ग्रपना मख्य श्रधिष्ठान रखने वाले उच्च न्यायालय के संस्थापन और संघटन ५ 
सम्बन्धी विधि बनाने की शक्ति हे 


श्र. (१) संघ सूची में श्रंकित किसी विषय के बारे में, किसी उच्च 
न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों सम्बन्धी विधि बनाने की संसद्‌ को अनन्य 
शक्ति हे. 


(२) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान १० 
मंडल को, जिस राज्य के अश्रथवा जिसके श्रन्तगंत किसी क्षेत्र के, सम्बन्ध में कोई उच्च 
न्यायालय श्रधिकार रखता हे, उस राज्य श्रथवा उस क्षेत्र से सम्बद्ध तथा “ राज्य 
सूची ” में अंकित विषय से सम्बद्ध उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधि कार श्रौर शक्ति 
के बारे में, विधि बनाने की श्रनन्य शक्ति हैं 


(३) संसद्‌ को, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित १५ 
रहे राज्य के विधान-मंडल को भी, जिस राज्य के श्रथवा जिसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र 
के, सम्बन्ध में कोई उच्च न्यायालय श्रधिकार रखता हे, उस राज्य श्रथवा उस क्षेत्र 
से सम्बद्ध तथा “ समवर्ती सूची ” में अंकित विषय से सम्बद्ध उस उच्च न्यायालय 
के क्षेत्राधिकार श्रौर शक्ति के बारे मं, विधि बनाने की शक्ति है 


(४) संसद को, प्रथम श्रनुस॒वी के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे २० 
राज्य अभ्रथवा उस राज्य के श्रन्तगंत किसी क्षेत्र से सम्बद्ध तथा “ राज्य-सूचं 
प्रंकित विधय से सम्बद्ध, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्ति के बारे में 
विधि बनाने की शक्ति ह॑ 


२२२. संसद को, तथा प्रथम श्रनसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, जिस राज्य में उच्च न्यायालय का मुख्य २५ 
ग्रधिष्ठान पिथित हैं, उस उच्च न्यायालय द्वारा( दीवानी) व्यवहारिक भ्रोर फोजदारी 
विययों में श्रनसरणोय कार्यप्रणाली-सम्बन्धी विधि बनाने को शक्ति हे 


२२३. (१) संसद को, ऐसे किसी विषय में जो ” समवर्ती सूची ” श्रथवा 


४ राज्य सूची ” में भ्रंकित नहीं है, विधि बनाने की भ्रनन्य शक्ति हूं 


) ऐसी शक्ति में, ऐसे कर लगाने की शक्ति भी सम्मिलित हैं जो उन ३० 
स॒चियों में से किसो में निर्दिष्ट नहीं है 


२२४. इस संविधान के श्रनच्छेद २१७ के संड (१) में किसी बात के होते 
हुए भी-- 

(क) संसद्‌ को, प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में, उस समय उल्लिखित रहे 
किसी राज्य श्रथवा राज्य-समह के डाक तथा तार सम्बन्धी ३५ 
किसी अधिकार के विषय में जो इस संविधान की प्रारम्भ 
तिथि को विद्यमान थे, विधि बनाने की शक्तित न होगी जब 
तक कि वह अधिकार भारत-शासन और उस राज्य श्रथवा राज्य- 
समह के मध्य संधिदा से भ्रन्त न हो जाए श्रथवा भारत शासन 

द्वारा अ्रवाप्त न कर लिया जाए 


प्रथम अनुसूची के 
भाग रे मे के 
राज्यों के लिय 
विधि बनाने की 
शक्ति का 
विस्तार. 


राष्ट्रीय हित में 
४ राज्यसूची 
में के विषय के 
सम्बन्ध में 
विधि बनाने की 
संसद की शक्ति. 


जब सद्यस्कृत्य- 
स्थिति 

घोषणा प्रवृत्त हैं 
तब “राज्य सूची ' 
में के विषयों के 
संबंध में विधि 
बनाने की, संसद 
की शक्ति. 


भ्रनुच्छेद २२६ 
ग्रौर २२७ के 

के अधीन संसद 
द्वारा निर्मित 
विधियों ओर 
राज्यों के विधान- 
मंडल द्वारा 
निर्मित विधियों 
में असंगति, 


७४८ 


पर इस खंड की कोई बात, संसद को, उस राज्य श्रथवा राज्य समूह में 
डाक और तार को आ्रानियमन प्रथवा वह में करने के लिये कोई 
विधि बनाने से न रोकेगी ; 


(ख) प्रथम श्रनुसुची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य में टेलीफोन, वायरलेस,  ग्राकाश-वाणी 
(क्रंडकास्टिंग ), श्रोर इस प्रकार संचार के श्रन्य रूपों 
के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, उनके श्रानियमन 
श्रोर वशीकरण तक ही विस्तृत होगी ; 

(ग) निगमों के सम्बन्ध सें विधि बनाने की संसद्‌ की शक्ति में, प्रथम 
अ्रनुस॒ची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में रहने वाल और केवल उस राज्य 
के भीतर व्यापार करते वाले निगमों के निगसन, श्रानियमन 
तथा समापन के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्षिति का समावेश 
न होगा. 


२२५. इस शअध्याय में, किसी बात के होते हुए भी, प्रथम भ्रनसूची के भाग ३ 


में उस समय उल्लिखित रहे किप्ती राज्य अथवा राज्य-पम्‌ह के लिये विधि बनाने 
की संसद की शक्ति, उस सम्बन्ध में उस राज्य श्रथवा राज्य-पमृह ओर भारत-शासन 
के मध्य की गई संविदा के श्रभिसमयों और उस में स्थित परिसीभाश्रों के श्रधीन 


रहेगी. 


१० 


१५ 


२२६. इस अध्याव के युर्वगासी प्राववानों सें किसी बात के होते हुए भी, यदि मा 
राज्य-परिबद्‌ नें, उपस्थित और मत देते वाले सदस्यों की दो-विज्ाई से भ्रग्युन संख्या 
द्वारा समथित संकल्प द्वारा घोषित किया हू कि, राष्ट्रीय हित में यह श्रावशयक श्रयवा 
उपयुक्त है कि संसद, / राज्य-सूची ” से श्रकित शर उस संकल्प में उल्लिखित किसी 
विषय के सम्बन्ध में विधि बनावे, तो संसद्‌ के लिये उस विषय के सम्बन्ध में, सम्पर्णो 
भारत-राज्य-क्षेत्र श्रथआ उसके किसी भाग के लिये, विधि बनाना वध होगा. 


२२७. 


(१) इस श्रध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद्‌ को, जब 


तक सद्यस्कृत्य स्थिति की घोषणा का प्रवर्तन है, सम्पूर्ण भारत राज्यक्षेत्र के श्रथवा उसके 
किसी भाग के लिये, 'राज्यसूची में श्रंकित विषयों में से किसी के संबंध 
में विधि बनाने की शक्ति होगी. 


(२) संसद द्वारा निम्ित विधि, जिसे संसद सद्यस्कृत्य स्थिति घोषणा के 


प्रभाव में बनाने में समर्थ नहोती, घोषणा के प्रवर्तन काल की समाप्ति के परचात्‌ 
छः मास की भ्रवधि बीतने पर, अ्समर्थता की मात्रा तक उप बातों के श्रतिदित 
प्रभावहीन होगी जो उस अवधि बीतने के पूर्व की गई या की जाने से छोड 


दी गई. 


२२८. इस सविवान के अनुच्छेद २२६ तथा २२७ में दी हुई कोई भी बात, 


किसी राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की किसी शक्ति को, जो इस संविधान 
के ग्रधीन उसे प्राप्त हे, संकुचित न करेगो, परन्तु यदि किसो राज्य के विधान- 
मंडल द्वारा निमित विधि का फोई प्रावधान, संसद्‌ द्वारा नि्तित विधि के, जिसे संसद 
उक्त दोनों में से किसी ्रनुच्छेद के अ्रधीन बनाने की श्रधिकारी है, किसी प्रावधान 
के विरुद्ध हैं तो संतर द्वारा निभित विधि अ्भिभावी होगी चाहे वह राज्य के विधान- 
मंडल द्वारा निर्मित विधि से पहिले या पीछे पारित हुई हो, ओर राज्य के विधान- 
मंडन द्वारा निभित विधि, विरोब की मात्रा तक प्रभावहीन तब तक होगी जब तक 
कि संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि प्रभावी रहे. 


२५ 


३५ 


एक या अधिक 
राज्यों के लिये 
उनकी संमति 

से विधि बनाने 
की संसद क्री 
शक्ति ओर एसी 
विधि का 

दूसरे किसी राज्य 
द्वारा गअ्भिग्रद्टण 


ग्रत्ताशष्टीग 
संविदाश्रा के 
पालनार्थ 
विधान. 


संसद द्वारा 
निर्मित और 
राज्यों के विधान 
मंडलों द्वारा 
निर्मित विधियों 
में श्रसगति 


अभिस्तावों की 
भ्रपेक्षाओं को 
केवल कार्य- 
प्रणाली के 
विषय मानना 


उभर 


२२९. (१) यदि किसी एक श्रथवा अ्रधिक राज्यों के विधान-मंडल श्रथवा 
विधान-मंडलों को यह इष्ट दीखे कि, उन विषयों में से,जिनके संबंध में संसद्‌ को, श्रनुच्छेद 
२२६ श्रोर २२७ के प्रावधानों के श्रतिरिक्त, उस राज्य श्रथवा उन राज्यों के लिये 
विधि बनाने की शक्तित नहीं है, किसी विषय का श्रानियमन उस राज्य या उन राज्यों 
में संसद, विधि द्वारा करे श्रौर उस राज्य के भ्रथवा उन राज्यों में से प्रत्येक के विधान- ५ 
मंडल के आगार ने श्रथवा जहां दो श्रागार हों वहां दोनों श्रागारों ने तदर्थ संकल्प 
भ्रथवा संकल्पों का पारएा किया है तो उस विथय को तदनुकूल श्रानियमन करने के 
लिये किसी अधिनियम का पारएण। करना संसद्‌ के लिये बंध होगा, और इस प्रकार 
पारित कोई अधिनियम उस राज्य भ्रथवा उन रःज्शोें को लागू होगा श्रौर किसी भ्रन्य राज्य 
को लाग्‌ होगा जो, एतत्पश्चात्‌ अपने विधान-मंडल के आगार भ्रथवा जहां दो श्रागार 
हों, तो दोनों आ्रागारों से एतदर्थ पारित संकल्प द्वारा उसका ग्रभिग्रहए। करे. 

(२) संसद द्वारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम, इसी प्रकार पारित 
या श्रभिगुहीत संसदाधिनियम से संशोधित या विखंडित किया जा सकेगा, परन्तु 
किसी राज्य के संबंध से जहां कि वह लाग होता है, उस राज्य के विधान-मंडल के 
अधिनियम से संशोधित या विखेंडित न किया जा सकेगा. १५ 


२३०, इस भअ्रध्याय के पुवंगामी प्रावधानों में कुछ भी रहते हुए संसद को 
किसी श्रन्य देश अश्रयवा देशों के साथ की हुई किसी संधि, संविदा अ्यवा संप्रतिज्ञा के 
सम्पालनार्थ, किसी राज्य अथवा उपके भाग के लिये कोई विधि त्रनाने की शक्ति है. 


२३१. (१) किसी राज्य के विवान-मंडल द्वारा (बनाई हुई) निर्मित 
विधि का कोई प्रावधान यदि, संसद्‌ द्वारा (बनाई हुई) निर्मित विधि के, जिसे २० 
संसद्‌ अधिनियमित करने को समर्थ हैं, किसी प्रावधान के, श्रथवा किसी ऐसे विषय 
की वर्तमाय विधि के किसी प्रावधान के विरुद्ध हे जिसके संबंध में विधि बनाने की 
शक्ति संसद्‌ को है, तो इस अव॒च्छेद के खंड(२)के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, 
संसद्‌ द्वारा (बनाई हुई) निर्मित विधि, चाहे वह उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा 
(बनाई हुई) निर्मित विधि के पहिले या पीछे पारित हुई हो, या वर्तमान विधि, 
जेसी भी स्थिति हो, अभिभावी होगी, और उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा २५ 
(बनाई हुई) निममित विधि प्रतिविरोध-मात्रा तक शून्य होगी. 
(२) जहां, प्रथम अनुसूची के भाग १ मे, उस समय उल्लिखित रहे राज्य 
के विधान-मंडल द्वारा निर्मित, विधि में जिसका संबंध “समवर्ती सूची” में श्रंकित 
विषयों में से एक के साथ है, कोई ऐसा प्रावधान हो जो संसद द्वारा निर्मित 
पुर्व॑तत विधि के, या उस विषय से सम्बद्ध किसी वर्तमान विधि के, प्रतिविरुद्ध हैं तो ३० 
ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि अ्रभिभावी होगी यदि 
वह प्रधान के विचारार्थ श्रारक्षित की गई हो श्रोर उसकी सम्मति प्राप्त कर चुकी हो : 
पर इस खंड की कोई बात, संप्द्‌ को, किसी त्मय उसी विषय के संबंध में 
विधि बनाने से नहीं रोफेगी जिसमें ऐसी किसी विधि का भी समावेश हे जो राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का संशोधन, परिवर्तन या विखंडन करे. ३५ 
विधायिनी शक्तियों पर ग्रायंत्रण 
२३२. संसद का श्रथवा प्रथम अ्रनुसूचो के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के विधान-संडल का कोई अ्रधिनियम श्र ऐसे श्रधिनियम का कोई 
प्रावधान, केवल इस कारण से कि इस संविधान द्वारा श्रपेक्षित कोई अभिस्ताव नहीं 
दिया गया था, श्रमान्य न होगा यदि उस श्रधिनियम को सम्मति दी जा चुकी हो-- ४० 
(क) शासक श्रथवा प्रधान द्वारा, जहां अ्रपेक्षित श्रभिस्ताव शासक 
का दृष्ट था ; 
(ख) प्रधान द्वारा, जहां अ्रपेक्षित अ्रभिस्ताव प्रधान का इृष्ट था. 
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७६ 


अध्याय ९---प्रशासन सम्बन्ध 


सामान्य 
संघ श्रौर राज्यों २३३. प्रत्येक राज्य की श्रधिशासी शक्ति का, इस प्रकार प्रयोग होग। 
के कत्व. कि जिससे संसद्‌ द्वारा निर्मित विधियों का तथा उस राज्य में लागू सभो वर्तेमान 


विधियों का पालन सुनिश्चित रहे श्रोर संघ की श्रधिशासी शक्ति का विस्तार किसी ५ 
राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो कि भारत-शासन को इस प्रयोजन के लिये 
श्रावश्यक दोखे. 


संघ के प्राधि- २३४. (१) प्रत्येक राज्य की श्रधिशासी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग 
कार पर रुकावट होगा कि जिससे संघ की श्रधिद्ञासी शक्ति के प्रयोग में कोई रुकावट श्रथवा विरोध 
प्रथा उनका न हो और संघ की श्रधिशासी शक्ति का विस्तार, किसी राज्य को ऐसे निदेश देने १० 
विरोध न करने तक होगा जो भारत-शासन को इस प्रयोजन के लिये आवश्यक दीखे. 

का राज्यों का 


४2304 (२) संघ की अ्रधिशासी शक्ति का विस्तार, राज्य को किसी ऐसे संचार- 
साधनों की रचना तथा संबारएा के लिये निदेश देने तक भी होगा जिनका राष्ट्रोय 
श्रथवा सनिक महत्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो: 

पर इस श्रनुच्छेद की कोई बात, राजमार्गों या जल मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग 
या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की संसद्‌ की शक्ति को, श्रथवा ऐसे घोषित 
राजमा्ग या जल-मार्ग के संबंध में संघ की शक्ति को, श्रथवा जलबल, थलबल श्रोर 
नभ-बल के कार्यों के संबंध में संचार-साधनों को रचने और संधारएा करने की संघ 
की शक्ति को श्रायन्त्रए करने वाली नहीं मानी जायेगी. 
है हे पे संत ७4 णैते हुए ज्प 

पिरयो अधल्योओं २३५. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य २० 

मे शउंयान्का के शासन की श्रनुमति से प्रधान, उस शासन को श्रथवा उसके अश्रधिकारियों को ऐसे 

बिका मंदोसि धिषय संबंधी प्रकार्य, जो संघ की श्रधिज्ञासी शक्ति में हे, प्रतिबन्ध सहित श्रथवा 
की संसद की बिना प्रतिबन्ध के सोंप सकता है. 

दक्ति. 


(२) संसद हारा बनाई हुई कोई विधि, जो किसी राज्य में लाग होती हे, 
उस राज्य को, श्रथवा उसके अधिकारियों तथा प्राधिकारियों को, शक्तियों का २४ 
प्रदान ग्रोर उन पर कतेंव्यों का आररोपएः कर सकेगी श्रथवा शक्ति-प्रदान 
तथा कतंव्य-श्रारोपण करने का प्राधिकार दे सकेगी, चाहे वह विधि ऐसे विषय 
से संबंध रखती हो जिसके बारे में विधि बनाने की दाक्ति उस राज्य के विधान- 
मंडल को नहीं है. 


(३) जहां इस श्रनुच्छेद के कारएा किसी राज्य श्रथवा उसके श्रधिकारियों ३० 
या प्राधिकारियों को शक्ष्तियों का प्रदान श्रथवा उन पर कतंव्यों का श्रारोपण किया 
गया ह, वहां उन भ्रधिकारों श्रोर कतेव्यों के पालन के संबंध में उस राज्य का जो कुछ 
भ्रधिक व्यय प्रशासन में हुआ हो, उसके लिये भारत-शासन उस राज्य को संविदानुसार 
धनराशि देगा श्रोर संविदा के श्रभाव में वह धनराशि देगा जो भारत के मुख्य 
न्यायाधीश द्वारा नियक्त विवाचक निदेखय करे. ३५ 


किन्हो राज्यों में, 
बेधानिक, अधि- 
शासी, अथवा 
न्यायिक प्रकार्यों 
को ग्रहण करने 
के संघ की 
शक्ति, 


प्रथम अनुसूची के 


भाग ३ मे के 
राज्यों में, वधा- 
निक, अधि- 
शासी, अथवा 
न्यायिक प्रकार्यो 
को ग्रहण करने 
की, प्रथम अनु- 
सूची के भाग १ 
में के राज्यों की 
शक्ति. 


७७ 


२३६. (१) भारत-शासन, प्रथम भ्रनुसुची के भाग ३ में उस समय उल्लि- 
खित रहे किसी राज्य के साथ संविदा करके, परन्तु संघ भश्ौर उस राज्य के बीच संबंध 
के विषय में इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए , उस राज्य में निहित 
किन्हीं श्रधिशासी, वधानिक, श्रथवा न्यायिक प्रकार्यों को ग्रहण कर सकेगा. 


(२) भारत शासन, प्रथम श्रनुसूत्ती में उस समय भ्रनुल्लिखित रहे किसी ५ 
भारतोय राज्य के साथ भी उस प्रकार की संविदा कर सकेगा, परन्तु प्रत्येक ऐसी 
संविदा, उस समय प्रवर्तमान वेदेशिक अ्रधिकारक्षेत्र के प्रयोग संबंधी विधि के श्रधीन 
रहेगी तथा उससे शासित होगी. 


६ 


“्यार्या.--इस अनुच्छेद में भारतीय राज्य” का श्रर्थ हे कोई राज्यक्षेत्र 
जिसे प्रधान ऐसे राज्य के रूप में स्वीकार करता हें परन्तु जो भारत के राज्यक्षेत्र १० 
का भाग नहीं हे. 


(३) यदि इस श्रन॒च्छेद के खंड (१) के भ्रनसार किसी राज्य के साथ की 
गई संविदा, किसी ऐसे विषय के लिये प्रावधान करती है, जिसके संबंध मे, उस राज्य 
के साथ इस संविधान के श्रनुच्छेद २३७ के श्रनुसार, प्रथम श्रनुसूची के भाग १ से 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन द्वारा की गई संविदा में पहिले ही १५ 
प्रावधान है तो पूर्वोल्लिखित संविदा के हो जाने की तिथि से उत्तरोहिलखित संविदा 
जहां तक उसमें ऐसे विषय का प्रावधान है, खंडित श्रौर प्रभावहीन मानी जायेगी. 


(४) संघ श्रोर प्रथम श्रनुसची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य के बीच, इस श्रन॒च्छेद के खंड (१) के अ्रनुसार संविदा हो जाने पर-- 


(क) संघ को अ्रधिशासी शक्ति का प्रसार, उप्त संविदा में तदर्थ उल्लि- २० 
खित किसी भी विषय के लिये होगा ; 


(ख) संसद को, उस संविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के संबंध 
में, विधि बनाने को शक्तित होगी ; श्रोर 


(ग) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इस संविधान के श्रनुच्छेद 
११४ के खंड (२) के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, उस २५ 
संविदा में एतदर्थ उल्लिखित किसी विषय के संबंध में क्षेत्रा- 
धिकार होगा. 


२३७. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उत्त समथ उल्लिखित रहे राज्य 
के शासन को, प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के 
साथ तदर्थ की हुई संविदा द्वारा कोई वंधानिक, श्रधिशासी श्रथवा न्यायिक प्रकार्यों २० 
को, जो उत्तरोल्लिखित राज्य में निहित हे, प्रधान के पूर्व सम्मोदन से, ग्रहण करने का 
सामथ्यं होग।. 


(२) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य, 
झौर उस प्रनसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के बीच, इस 
अ्रनच्छेद के खंड (१) के भ्र[जार संविद्र हो जाने पर-- ३५ 


(क) उक्त श्रनुसूच्चो के भाग १ में उल्लिखित उस राज्य की श्रधिश्ासी 
शक्ति का प्रसार, उस संविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी 
विषय के लिये होगा ; 


(ख) उक्त श्रनुसूचो के भाग १ में उल्लिखित उस राज्य के विधान- 
मंडल को, उस संविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के ४० 
सम्बन्ध में, विधि बनाने की शक्ति होगी ; भ्ौर 


सार्वजनिक क्रिया, 


उल्लेख-पत्र, तथा सार्वजनिक क्रियाग्रों, उल्लेख-पत्रों, तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास 


न्यायिक 
काय वाहियां. 


जल-प्रदाय मं 
हस्तक्षेप की 
शिकायतें 
(परिदेवना.) 


परिदेवनाश्रों के 
निएय. 


७्द 


(ग) उक्त ग्रनसूची के भाग १ में उल्लिखित राज्य के उच्च न्यग्यालय 
श्र भ्रन्य उपयुक्त न्यायालयों को उस संविदा में एतंदर्थ उल्लि- 
खित किसी विषय के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार होगा. 


२३८. (१) भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में, संघ की और प्रत्येक राज्य की 


झ्ोर पुरी मान्यता दी जायेगी. 


(२) इस श्रत॒च्छेद के खंड (१) म॑ उल्लिखित कार्यों, उल्लेखपत्रों तथा 
कार्यवाहियों की सिद्धि की रीति शरीर प्रतिबन्ध, तथा उनके प्रभाव का निकचयन विधि 
के प्रावधानों के श्रनुसार होगा. 


(३) भारत-राज्यक्षेत्र के किप्तो भाग में दीवानो श्रदालतों (व्यवहार-न्याया- १० 
लयों) द्वारा दिये गए अ्रन्तिम-म्यायनिएंयों श्रथवा श्रादेशों का निष्पादन (हकरसी) 
उप्त राज्यक्षेत्र के अन्दर कहीं भी विध्पतसार हो सकेगा: 


पर इस अन॒च्छेद के खंड (१) और (३) के प्रावबान, प्रथम अ्रतुसू वी के भाग ३ 
में उन सम उल्लिखित रहे क्िप्तो राज्य के सार्वजनिक कार्यो, उल्लेखपनत्रों, तथा 
न्याधिक कार्यवाहियों को, श्रोर उस राज्य के व्ययहार-स्थायालयों द्वारा दिये श्रथवा १५ 
पारित किये गये भ्रन्तिन न्यायनिएोंप अथवा आदेश को, लाग नहीं होंगे जब तक कि 
संघ के साथ तदर्थ की गई उस राज्य की संविदा के पदों के ग्रधीत संसद्‌ को, समवर्ती 
सूचो में अंकित प्रविष्टि २, ढ ओर ५ के विषधों के सम्बन्ध में विश्चि बनाने की शक्ति 
न हो. 


जल-प्रदाय में हस्तक्षेप २० 


२३६. यदि प्रथम अवृसुतरी के भाग १ अथवा भाग ३ में, उस समय उल्लि- 
खित रहे किसी राज्य के शासन को यह दीखे कि, किसी राज्य में स्थित 
प्राकृतिक स्रोत के जल के उपयोग, वितरण श्रथवा नियंत्रण के विषय में-- 


(क) किसो श्रधिशासी कार्यवाही के किये जाने श्रथवा किये जाने को 
प्रस्थापना के कारण या किसो विधान के पारित किये जाने २५ 
ग्रथवा किये जाने को प्रस्थापना के कारए ; श्रथवा 


(ख) किसी अ्रधिकारी के श्रपती किसी शक्ति के प्रयोग न करने के 
कारए, 


उस राज्य के श्रथवा उसके निवासियों में से किसी के उस जल-प्रदाय संबंधी हितों 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका हुँ या पड़ते की संभावना हे तो उस राज्य का शासन, ३० 


३ 


प्रधान को शिकायत (परिदेवना) कर सकता हूं. 


२४०. (१) यदि प्रधान के पास पुर्वोक्त परिदेवना आए और, यदि बह 
इस मत का नहीं हे कि विवाद ऐसे महत्व का नहीं जिसके लिये इस प्रकार 
की कोई कार्यत्राही श्रपेक्षत हो, तो वह, ऐसे व्यक्तियों का एक श्रायोग 
(कमोद्न) नियुक्त करेगा जिन्हें भूसेचन, श्रभियन्त्रए, प्रशासन, श्रर्थ श्रथवा ३४५ 
विधि का, जिसका वह उचित समझे, विशेष ज्ञान हे श्रोर उस आयोग को, उसे 
अ्रपने दिये हुए निदेशों के भ्रनुसार श्रनुसंधान करने और परिदेवना संबंधी विषयों 
पर श्रथवा उनमें से किन्हीं ऐसे विषयों पर जिन्हें वह उसे सौंपे, प्रतिवेदन करने के 
लिये, प्रार्थना करे. 


प्रथम अनूसूची 
के भाग २ के 
राज्यों के जल-- 
प्रदायो में 
हस्तक्षेप. 


७& 


(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग, सोप हुए विषयों का श्रनुसंधान करेगा 
और उपलब्ध तथ्यों का वन करते हुए तथा ऐसे श्रभिस्ताव करते हुए जिन्हें वह उचित 
समझे, प्रधान को प्रतिवेदन करेगा 


(३) यदि श्रायोग के प्रतिवेदन पर विचार करने पर, प्रधान को प्रतीत 
हो कि उस में निहित किसी बात के स्पष्टीकरए। की श्रावह्यकता हे श्रथवा श्रायोग ५ 
को पहिले न सौंपी हुई किसी बात पर उसको पथप्रदरशंन की क्रावशयकता हे, तो वह 
श्रायोग को श्रारगगे श्रस संधान और प्रतियेदन के लिये, उस विषय को पुनः सौंप सकता हैं. 


(४) इस श्रतच्छेद के श्रधोन नियुक्त किसी झ्रायोग को, उसे सौपे हुए किसी 
विषय के श्रनसंधान में सहायता देने के लिये, सर्वोच्च न्यायालय यदि श्रायोग उसे 
तदर्थ प्रार्थना करे तो, श्रायोग की कार्यवाहियों के लिये ऐसे झ्रादेश निकालेगा जैसे १० 

वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिय निकाल सकता हं 


(५) आयोग के प्रतिवेदन में, यह भ्रभिस्ताव सम्मिलित रहेगा कि 
श्रायोग के व्यय श्रोर आयोग के संमुख उपस्थिति के कारएा किसी राज्य 
श्रथवा किन्‍्हीं व्यक्तियों के लगे हुए परिव्यय किस राज्य श्रथवा व्यक्ति द्वारा दिये 
जायेंगे और इस प्रकार दिये जाने वाले व्यय और परिव्यय की राशि क्या होगी ; १५ 
श्रोर इस श्रनच्छेद के श्रधीन प्रधान द्वारा दिए हुए आदेश का, जो व्यय और परि- 
व्यय से संबंध रखता हे उस्ती प्रकार परिपालन किया जायगा सानो कि वह सर्वोच्च 
न्यायालय का श्रादेश हे. 


(६) आश्रायोग द्वारा दिये हुए प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌, प्रधान, 
अनुवर्ती प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, प्रतिवेदन के श्रनुसार श्रादेश देगा. २० 


(७) यदि आयोग के प्रतिवेदन का विचार करने पर प्रधान की यह मति 
हो कि उस में निहित किसी बात में सारबद विधि-प्रशन अन्तर्धत है, तो बह, उस प्रइन 
को इस संविधान के ग्रनच्छेद ११६ के श्रनुसार सर्वोच्च न्यायालय को भेजदेगा और 
उस पर सर्वोच्च न्यायालय की मति प्राप्त होने पर, आ्रायोग के प्रतिवेदन से सर्वोच्च 
न्यायालय के सम्मत न होने की श्रवस्था में, उस मति के सहित प्रतिवेदन को श्रायोग के २५ 
पास लौटायेगा श्रौर तब श्रायोग, उस प्रतिवेदन मे ऐसे संपरिवर्तत करेगा जो उसे उस 
मति के श्रनकल करने में श्रावरयक हों श्रौर उस प्रकार संपरिदर्दित प्रतिवेदन को 
प्रधान के समक्ष उपस्थापित करेगा. 


(८) इस श्रन॒च्छेद के अ्रनुसार प्रधान द्वारा दिये गये किसी श्रादेश को 
प्रभावित होने वाले राज्य में कार्यान्विद् किया जायेगा और किसी राज्य के विधान- ३० 
मंडल का कोई अधिनियम जो इस श्रादेश के प्रतिकूल है, प्रतिकृतता की मात्रा तक 
शन्‍्य होगा. 


(६) किसी प्रभावित राज्य के शासन द्वारा प्रधान को प्रार्थना-पत्र दिये 
जाने पर, यति पु्वोक्त प्रकार से नियुक्त श्रायोग ऐसा श्रभिस्ताव करे तो प्रधान किसी 
भी समय इस श्रनच्छेद के श्रनुतार दिये हुए श्रादेश में परिवर्तत कर सकेगा. ३५ 


२४१. यदि प्रधान को दीखे कि प्रथम अनुसूची के भाग १ श्रथवा २ में 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य में स्थित प्राकृतिक स्रोत के जल के उपयोग, 
वितरण श्रथवा नियंत्रण के दिषय में-- 


(क) किसी 'अधिशासी कार्यदाही के किये जाने श्रथवा किये जाने की 
प्रस्थापना के कारण या किसी विधान के पारित किये जाने ४० 
ग्रथवा किये जाने की प्रर्थापना के कारएा ; श्रथवा 


न्यायालया के 
केत्राधिकार 
का अपवज॑न. 


व्यापार गअ्रधवा 


चछ्0 


(ख) किसी अश्रधिकारी के श्रपती किसी शक्षित के प्रयोग न करने के 
कारण ; 


प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के श्रथवा 
ऐसे किसी राज्य के निवासियें में से किसी के उस जलप्रदाय संबन्धी हितों पर 
प्रतिकल प्रभाव पड़ चुक। हैँ या पडने की संभावना ह तो बह यदि उचित समझे, ५ 
तो उस विषय को अ्रन्तिम पुर्ववर्ती श्रन॒च्छेद के प्रावधानों के श्रनुस(/र नियक्त श्रायोग 

को सोप सकेगा श्रौर तब वे प्रावधान उस राज्य पर लाग होंगे मानों कि वह राज्य 
प्रथम श्रनसुची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहने के स्थान में भाग १ में 
उल्लिखित रहा हो श्रोर मानों कि उस विषय संबंधी परिदेवना उस राज्य के शासन 

द्वारा प्रधान को की गई थी १० 


२४२. इस संविधान में कुछ भी रहते हुए, न तो सर्वोच्च: 
न्यायालय को और न किसी शब्रन्य न्यायालय को, किसी ऐसे विषय के संबंध 
में कोई कार्यवाही करने श्रथवा व्यवहार-ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार 
होगा, जिस विषय के संबंध में, श्रन्तिम पुवेगामी तीन श्रन॒च्छेदों में 
से किसी के श्रधीन कार्यवाही राज्य के शासन श्रथवा प्रधान द्वारा की जा १५ 
सकी होती. 


प्रन्ताराज्य व्यापार श्रोर वाणिज्य 


२४३. जल, थल श्रथवा वाय द्वारा किये जाने वाले व्यापार भ्रथतवा वाणिज्य 


वाणिज्य सम्बन्धी संबंधी किसी विधि श्रथवा श्रानियम द्वारा एक राज्य की श्रपेक्षा दूसरे राज्य को कोई 


किसी विधि 
ग्रथवा आनियम 
द्वारा एक राज्य 
की अपेक्षा दूसरे 
राज्य को अधि- 
मान देने अथवा 
विभेद करने पर 
प्रतिष ध. 


राज्यों के बीन 
व्यापार, वाणिज्य 
झौर यातायात पर 
धरायन्त्रण. 


अ्रधिमान न दिया जायेगा और न ही राज्यों के बीच कोई विभेद किया जायेगा २० 


२४४. इस संविधान के श्रनुच्छेद १६ में श्रथवा भ्रन्तिम पूर्ववर्ती भ्रनुच्छेद 
में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के लिये यह बंध होगा कि वह-- 


(क) श्रन्य राज्यों से श्राई वस्तुग्रों पर कोई ऐसा कर लगावे, जो उस 
राज्य में निर्मित श्रथवा उत्पादित' उसी प्रकार की वस्तुशों पर 
लगता हो परन्तु जिससे इस तरह की प्रविष्ट वस्तुओं और २५ 
इस प्रकार निर्मित श्रथवा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई 
बविभेद न होता हो; और 


(ख) उस राज्य के साथ व्यापार, वाणिज्य श्रथवा यातायात स्वातन्त्र्य 
पर विधि द्वारा ऐसे युक्तियक्त श्रायन्त्रणए लगाए . जो लोक-हित 
के लिये श्रपेक्षित हों ३० 


पर इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अ्रवरति के भीतर इस श्रनच्छेद 
के खण्ड (ख) के प्रावधान इस संविधान के श्रनुच्छेद ३०६ के खण्ड (क) में वशित॒ 
किन्‍हीं वस्तुओं के व्यापार श्रथवा वाणिज्य पर लागू न होंगे 


घ 


श्रनुच्छेद २४३ २४५. इस संविधान के अनुच्छुद २४३ श्रौर २४४ के प्रावधानों को क्या 
और २४४ के. न्वित करने के लिये संत्द्‌ विधि द्वारा ऐसा प्राधिकारी नियुक्त करेगी जंसा वह 
प्रावधानों को. उपयकत समभे और इस प्रकार नियुक्त प्राथिकारी को ऐसी शक्तियां श्रौर ऐसे कर्तव्य 
कार्यान्वित करने प्रदान करेगी, जेसे वह श्रावशयक समझे. 


के लिये प्राधि- 

कारी की नियुक्ति राज्यों के बीच सहयोग 

भ्रन्ताराज्य २४६. यदि किसी समय प्रधान को यह दीखे कि ऐसी परिषद्‌ की स्थापना 
परिषद्‌ विषषक से लोक हितों की सेवा होगी, जिस पर -- 

प्रावधान. 


(क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हों उनकी जांच करने 
ग्रौर उन पर परामर्श देने; 


(ख) कुछ अ्रथवा समस्त राज्यों के श्रथदा संघ भ्ौर एक या श्रधिक राज्य के १० 


पारस्परिक हिंत से संबद्ध विषयों के अनुसंधान तथा पर्णा- 
लोचन करने ; अथवा 


(ग) ऐसे किसी विषय पर श्रभिस्ताव करने, ओर विशेषतः उस विषय 
के बारे में नीति और कार्यवाही के श्रधिक श्रच्छे सहयोग 
के हेतु अभिस्ताव करने, 


का प्रभार हो तो प्रधान के लिये यह बेध होगा कि बहू श्रादेश द्वारा ऐसी परि- 
घद्‌ की स्थापता करे और उस परिषद्‌ के द्वारा संपादन किये जाने वाले कतंब्यों के 
स्वरूप को और उसके संघटन ओर कार्प-प्रणाली को, आ्रादेश हारा परिभाषित करे, 


१५ 


निर्वंचन, 


“भारत के 
भ्रागमा तथा 
“राज्य क॑ 


ग्रागमो का प्र्थ, 


संघ द्वारा 
ग्रारोपित किन्तु 
राज्या द्वारा 
सगृहीत तथा 
प्रात्मसात्कृत 
बलिया 


संघ द्वारा 
शारोपित तथा 
संगहीत किन्तु 
राज्यों को 
नियोजित कर 


प्र 
६ 


भाग १० 
अथ, सम्पात्ति, प्रसंविदा ओर व्यवहार 
अध्याय ?,---श्रथ 
संत्र तया राज्यों के बीच प्रागम-विभाजन 


२४७. इस भाग में जब तक कि प्रसंग से श्रन्यथा झ्रपेक्षित न हो,--- पर 


(क) “प्रर्यायोग से इस संविधान के श्रत॒च्छेद २६० के प्रनुसार संघटित 
प्र्यापोग प्रभिप्रेत हूं ; 

(ख) “राज्य” में प्रथम प्रनुसूच्ची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्य फा समावेश नहों हूं ; 

(ग) प्रथम श्रनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के १० 
नि्वेशा £ प्रथम प्रनुस॒वी के भाग ४ में उल्लिखित क्षिसी राज्य 
क्षेत्र के निर्देशों फा, तथा किसी ऐसे श्रन्य राज्य-क्षेत्र के निर्देशों 
का समावेश होगा जो भारत राज्यक्षेत्र के श्रन्तरभूत तो हो, परन्तु 
उस श्रन सूची में उ।/ल्लखित न हो. 


२८८. राज्यों को पूएंत: प्रथवा श्रंशतः नियोजित किये हुए कुछ करो श्रौर १५ 
बलियों के शुद्ध उदय के बारे में इस श्रध्याय फे निम्न प्रायधानों के श्रथोन रहते हुए 
भारत के भ्रागरमों ” इस पद में भारत-शासन द्वारा एकत्रित श्रथवा प्राप्त, समस्त 
झ्रागमों श्रौर लोक मद्राश्रो फा समावेश हूं प्रोर “राज्य के प्रागमो इस पद में राज्य 
के शासन द्वारा एकत्रित भ्रयवा प्राप्त समस्त श्रागभों श्रोर लोक-मुद्राओ्ओों का समावेश 


हे * २० 


२४९. (१) संघसुचरो में बणित मुद्रांक बलिपां, तथा भेषजीय शोर प्रसाधन 
निर्मितियों पर उत्पाद बलियां भारत-शासन द्वारा झ्रारोपित को जावेंगी, परन्‍्तु--- 
०. (क) यदि ऐसी बलियां प्रयम श्रनुसुची के भाग २ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसो राज्य के भातर झआरोपछशीय हो तो भारत-शासन 
द्वारा ; श्रोर २५ 


(एस) प्रन्य भ्रवस्थाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसी बलियां शझ्रारो” 
पणीय हों, उन उन राज्यों द्वारा, 
संगहीत (इकटठी) की जाएगी. 


(२) किसी ग्राथिक वर्ष में के, किसी ऐसी बलि के उदय, जो बलि उस वर्ष 
किसी राज्य के भीतर श्रारोपणीय हूं, भारत के श्रागमो के भाग न बनेंगे, किन्तु उस 
राज्य को नियोजित किये जायेंगे ३० 


२५०. (१) निम्नलिखित बलियां तथा कर भारत-शासन द्वारा भारोपित 
तथा संगहीत किये जाएंगे, परन्तु इस श्रनुच्छेद के खण्ड (२) में प्रावहित रीति के 
ग्रनुसार राज्यों को नियोजित किये जाएँगे, श्रथति :-- 


(क) कृष्य भूमि को छोड़ कर प्रन्य सम्पत्ति की उत्तराधिकार विषयक 
बलियां ; ३५ 


संघ द्वारा आरो- 
पित तथा संग- 
हीत और संघ 
तथा राज्यों के 
बीच विभाजित 
कर 


धरे 


(ल) कृष्य भूमि को छोड़ कर पन्य सम्पत्ति विधयक भू-सम्पत्ति बलियां ; 


(ग) श्रयोमार्ग (रेलवे) से भ्रयवा विसान से बाहित वस्तुझों श्रथवा 
यात्रियों पर सीमा-कर ; 


(घ) प्रपोभार्ग से मनुष्यों तथा वस्तुग्रों के भाड़ों पर कर. 


(२) किसी श्राथिक वर्ष में को किसो ऐसो बलि श्रयवा कर के शूद्ध उदय ५ 
जहां तक कि वे उदय प्रथम प्रनुसुच्ी के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों में 
उपारोवछीय उदय न हों, भारत के श्रागमों का भाग न बनेंगे, परन्तु उन राज्यों को 
नियोजित किये जायेंगे जिनके भीतर वह बलि श्रथवा कर उस वर्ष भ्रारोपणीय हां 
श्र वे उदय विधि द्वारा संसद-निर्मित विभाजन-सिद्धास्तों के प्रनुसार उन राज्यों में 
विभाजित किये जावेंगे. | १० 


२५१. (१) क्ृषि-आ्राय के ग्रतिरिक्त प्रन्य ग्राय पर कर भारत-शासन 
द्वारा श्रारोपित तथा संगृहीत किये जायेंगे श्रोर इस प्रन॒ुच्छेद के खण्ड (२) में प्रावहित 
रीति के प्रनुसार संघ प्रौर राज्यों के बोच विभाजित किये जायेंगे. 


(२) किसी झ्राथिक वर्ष में के ऐसे किसी कर के शुद्ध उदय का वह प्रतिशते भाग 
जो विनिहित किया जाये, जहां तक कि वे उदय, प्रथम प्रनुसूची के भाग २ में उस समय ५५ 
उल्लिखित रहे राज्यो में उपा रोपणीय उदय न हों श्रयवा संघ-परिजाभों के सम्बन्ध में 
देय कर न हो, भारत के श्रागमों का भाग न बनेगा, परन्तु उन राज्यों को नियोजित 
किया जायगा, जिनके भोतर वह कर उस वर्ष श्रारोपणीय हैँ श्रोर वह उन राज्यों को 


उस रोति श्रोर उस समय से विभाजित किया जायेगा, जो कि विनिहित किया जाये. 


(३) इस गनुच्छेद के खण्ड (२) के प्रयोजनायं, प्रत्येक भ्राथिक वर्ष में प्राय २० 
पर कर के उतने शुद्ध उदय का बह प्रतिशत भाग जो विनिहित किया जावे, जिसमें 
संघ परिलाभों के सम्बन्ध में शोध्य करों के शुद्ध उदय का समावेश नहीं, वैसा उदय 
समभा जायेगा, जो प्रथम भ्रन सुच्ची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को 
उपारोपणीय है. 


(४) इस श्रनुच्छेद में-- २५ 


(क) “शझ्राय पर कर” में वह राशि सम्मिलित हूं, जिसे भारत-शासन ने 
इस संविधान के श्रनुच्छेद २६६ के पराविक के खण्ड (क) में 
निर्विध्ट किसी प्राय-कर के बदले में श्रारोपित किया हो, परन्तु 
उसमें निगम-कर सम्मिलित नहों हे ; 


(स्व) विनिहित” का श्र हें-- ३० 


(१) जब तक कि श्रर्थायोग का संघटन न हो चुके, तब तक प्रधान से 
श्रादेश द्वारा विनिहित, भ्रोर 


(२) श्रर्थायोग के संघटन हो चुकने के पश्चात्‌, श्रर्यायोग के प्रभि- 
स्‍तावों पर बिचार कर के प्रधान से आ्रावेश द्वारा 
विनिहित: ३४ 


(ग) “संघ-परिलाभों” में भारत के श्रागमों से दिये जाने वाले वे समस्त 
परिलाभ तया उत्तर वेतन सम्मिलित हे जिनके सम्बन्ध में 
पग्राय-कर लगना हैं. 


संघ के प्रयो- 
जनों के हेतु 
कतिपय बलियों 
तथा करों पर 
झ्धिभार, 


कर जो संघ 
द्वारा आरोपित 
तथा संगृहीत 

हैं भ्ौर जो संघ 
तथा राज्यों के 
बीच विभाजित 
हो सकें. 


सन श्रथवा 

सन की बनी 
वस्तुओं की बलि 
का विभाजन. 


कतिपय राज्यों 
को संघ से 
अनुदान, 


।323] 


२५२. इस संविधान के श्रनुच्छेद २५० तथा २५१ में किसी बात के होते 
हुंए भी, संसव्‌, उन श्रन॒च्छेरों में निदिष्ट किसी भी बलि भ्रथवा कर में, किसी भी समय 
संघ के प्रयोजनाथ्थ ग्रधिभार द्वारा, वृद्धि कर सकेगी ओर ऐसे किसी श्रधिभार का 
समस्त उदय भारत के श्रागमों का भाग बनेगा 


२५३. (१) लवए पर संघ कोई बलि न लगायेगा. पर 


(२) भंषजीय तथा प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसी उत्पादक बलियों को छोड कर 
जो संघ-सूची में वर्णित हें, संघ-उत्पादक बलियां भारत-शासन द्वारा श्रारोपित तथा 
संगहीत की जायेंगी; परन्तु यदि संसद विधि द्वारा यह प्रावहित करे, तो बलि झ्ारो 
पक विधि जिन राज्यों को लागू होती हो उन राज्यों को भारत के श्रागमों में से, उस 
बलि फे श॒द्ध उदय के पूर्ण श्रथवा किसी श्रृंश के बराबर राशि दी जायेगी, और वे १० 
राधियां, उन राज्यों के बोच विधि द्वारा निरम्िित विभाजन-सिद्धान्तों के श्रनसार 
विभाजित की जावेंगी 


२५४. इस संविधान के श्रन॒च्छेद २५३ में किसी बात के होते हुए भी, सन 
भ्रथवा सन की बनी वस्तुओं की किसी निष्क्राम्य बलि के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध उदय का 
उतना श्रनपात, जो संसद विधि द्वारा निश्चित करे, भारत के श्रागमों का भाग न बनेगा १५ 
किन्तु सन के उत्पादन करने वाले राज्यों को विधि द्वारा निम्तित विभाजन-सिद्धान्तों 
के श्रनुसार, नियोजित किया जायेगा 

पर जब तक संसद्‌ इस प्रकार निविचय न करे, तब तक उन राज्यों को, प्रत्येक 
वर्ष होने वाले उस बलि के शुद्ध उदय का उतना भाग उन श्रनुपातों से नियोजित 
किया जायेगा, जो भारत-शासन श्रधिनियम, १६३५, के भ्रधीन बनाये हुए श्ौर इस २० 
संविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व प्रवत्त किसी श्रादेश द्वारा निश्चित किय। जा चुका हो 


२५५. ऐसी राशियां, जो संसद्‌ विधि द्वारा प्रावहित करे, उन राज्यों के 
श्रागमों के सहायक अश्रनुदान के रूप में भारत के श्रागमों पर प्रति वर्ष प्रभत होंगी 
जिन राज्यों के विषय में संसद्‌ यह निश्चित करे कि उन्हें सहायता की श्रावदरयकता हूं 
भिन्न भिन्न राज्यों के लिये भिन्न भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी २५ 


पर प्रथम श्रनसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के श्रागमों के 
सहायक श्रन॒दान के रूप में भारत के श्रागमों में से बसी पूंजी तथा श्रावत्तेक राधियां 
दी जाएँगी, जैसी उस राज्य को उन विकास-योजनाशों के परिव्ययों के उठाने में समर्थ 
बनाने के लिये श्रावश्यक हों, जो उस राज्य के श्रन्तगंत, श्रनुसुचित वन-जातियों के 
कल्याए में श्रभिवद्धि करने के प्रयोजनार्थ भ्रथवा उस राज्य के भ्रन्तर्गंत श्रनुसुचित ३० 
क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के दोष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के 
प्रयोजनार्थ उस राज्य ने भारत-शासन के श्रनुमोदन से श्रा।रम्भ की हों 


पर श्रोर भी यह कि, श्रासाम-राज्य के श्रागम के सहायक श्रनुदान के रूप में 
भारत के श्रागमों में से बसी पंजी तथा श्रावत्तंक राशियां दी जाएँगी-- 


(क) जो षष्ठ श्रनुसुची की कण्डिका १६ से संलग्न सारणी के भाग १ मे २* 
उल्लिखित वन-जाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविधान के 
प्रारम्भ से सद्यःपृवं तीन वर्ष के श्रागमों से श्रधिक जो व्यय 
उस के माध्य (श्रौसत) के बराबर हों ; श्रोर 

(ख) जो उक्त क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के 
प्रशासन-स्तर बक उच्नत करने के प्रयोजनार्थ उस राज्य द्वारा ४० 


भारत-शासन के शभ्रनमोदन से ग्रारब्ध योजनाश्रों के परिव्यय 
के बराबर हों. 


व्यवसाय, 
व्यापार, वृत्तियों 
तथा सेवा- 
यूक्तियों पर कर. 


परित्राए. 


करों तथा 

बलियों के आरो- 
पणा, संग्रहण 

ग्रौर विभाजन 

के विषय में 

प्रथम अनुसूची 

के भाग ३ में 
उल्लिखित 

राज्यों से संविदा. 


८४ 


२५६. (१) इस संविधान के श्रनुच्छेद २१७ में किसी बात के होते हुए 
भी, परन्तु इस भ्रनुच्छेद के खण्ड (२) और (३), के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, 
छिसी राज्य के विधान-मण्डल को राज्य के लाभार्थ, श्रथता उसके प्रन्तर्गत 
नगर समिति, मण्डल-गए, स्थानीय गए श्रथवा भ्रन्य स्थानोय प्राधिकारी के लाभार्थ 
व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायक्तियों पर करों के विषय में विधियां बनाने ५ 
की शक्ति होगी. 


(२) किसी एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवा-युक्तियों 
के बारे में उस्त राज्य को अयवा उसके भ्रन्तर्गत किसो एक नगर-समिति, मण्डल-गणा, 
स्थानीय-गए श्रथवा श्रन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय करों की समस्त राशि प्रति वर्ष 
दो सौ पचास रुपये से श्रधिक न होगी : १० 


पर यदि इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यः पुर्व श्राथिक वर्ष में किसी राज्य में 
श्रथवा किसी नगर-प्रसिति, गए श्रयवा प्राधिकारी में व्यवसाय, व्यापार, व॒त्तियों 
ग्रथवा सेवयुक्तियों पर ऐसा कर लागू था जिसकी मात्रा श्रथवा जिसकी झ्रधिकतम 
सात्रा दो सो पचास रुपये से भ्रधिक थी, तो ऐसा कर उस समय तक 
झ्रारोपणीय रहेगा जब तक कि संसद विधि द्वारा इसके प्रतिकूल प्रावधान न करे, १५ 
झोर संसद्‌ द्वारा इस प्रकार बनाई हुई कोई विधि या तो सामान्यतः श्रथवा किन्‍्हीं 
उल्लिखित राज्यों, नगर - समितियों, गणों या प्राधिकारी वर्गों के सम्बन्ध में बनाई 
जा सकेगी. 


(३) व्यवसाय, व्यायार, वृत्तियों तथा सेवायुक्तियों पर कर के विषय 
में उक्त प्रकार विधियां बनाने की राज्य के विधान-मण्डल की शक्ति से यह श्रन्वयन २० 
न होगा, कि संसद्‌ को व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायक्तियों से उर्पाजित 
भ्रथवा उत्पन्न श्राय पर कर लगाने के लिये विधियां बनाने की शक्ति किसी प्रकार 
सीमित की गई हे. हि । 


२५७. जो कर, बलियां, उपकर अ्रथवा शुल्क, इस संविधान से सद्यः पूर्व किसी 
राज्य के शासन द्वारा, श्रथवा किसी नगर-सम्रिति श्रथवा श्रन्य स्थानीय प्राधिकारी २५ 
या निकाय के द्वारा उस राज्य, नगर, मण्डल श्थवा श्रन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनार्थ 
विध्यनुकूल श्रारोपित किये जा रहे थे, वे कर, बलियां, उपकर श्रथवा शुल्क संघ- 
सूची में वशित होने पर भी भ्रारोपणीय रह सकेंगे और उन्हों प्रयोजनों के हेतु उप- 
योग में लाए जा सकेंगे जब तक कि संसद इसके प्रतिकल प्रावधान न करे. 


२५८. (१) इस भ्रध्याय में किसी भी बात के होते हुए, पर इस श्रनुच्छेद ३० 
के खण्ड (२) के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, संघ प्रथम अनुसूची के भाग ३ में 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य से उस राज्य के भीतर भारत-शासन द्वारा 
झ्रारोपणीय किसी कर श्रथवा बलि के श्रारोपण तथा संग्रहण के विषय में और उसके 
उदय के विभाजन के लिये इस अध्याय के प्रावधानों से भिन्न संविदा कर सकेगा, और 
जब संविदा इस प्रकार कर ली जाय, तो इस श्रध्याय के प्रावधान ऐसे राज्य के सम्बन्ध ३५ 
में ऐसी संविदा के श्रभिसमयों के श्रधोन रह कर प्रभावों होंगे. 


(२) इस भप्रनुच्छेद के खण्ड (१) के श्रनुसार की हुई संविदा इस संविधान के 
शरभ्भ से दस वर्ष की श्रवधि से श्रधिक के लिये प्रभावी न 8 गीः 


5६ 


पर प्रधान, ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के परचात्‌ किसी भी समय ऐसी 
किसी संविदा को समाप्त भ्रथवा संपरिवर्तित कर सकेगा यदि श्रर्थायोग के प्रतिवेदन 
पर विचार करने के पदचात्‌ बहू ऐसा करना श्रावश्यक समझे. 


'शुद्ध उदय”, २५६. (१) इस प्रध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में 'शुद्ध उदय से, किसी 
प्रादि का कर श्रथवा बलि के सम्बन्ध में, उस उदय से श्रभिप्राय हे जो उसके संग्रहण के परिव्ययों ५ 
(एन. को घटाने के पश्चात बचे, ओर उन प्रावधानों के प्रयोजनार्थ किसी क्षेत्र के भीतर भ्रथवा 


उसको उपफारोप्य किसी कर या बलि का श्रथवा किसी कर या बलि के किसी भाग का 
शद्ध उदय भारत के महंकेक्षक द्वारा श्रभिनिश्चित तथा प्रमाणित किया जायेगा, 
जिसका प्रमाएपत्र श्रन्तिम होगा. 


(२) किसी श्रवस्था में जहां, इस संविधान के इस भाग के भ्रधीन, किसी १० 
बलि अथवा कर के उदय किसी राज्य को नियोजित किये जाते हुँ, श्रथवा किये जाये 
तो, उपर्युक्त प्रावधान के और इस भ्रध्याय के किसी श्रन्य स्पष्ट प्रावधान के श्रधीन 
रहते हुए, संसद्‌ की बनाई कोई विधि श्रथवा प्रधान का कोई श्रादेश,इनबातों का प्रावधान 
कर सकेगा भ्र्थात्‌ उदयों की गएना जिस रीति से की जानी है, जिस समय से अ्रथवा 
जब कोई शोधन किया जाना हे, जिस रीति से कोई शोधन किया जाना हे, एक झ्राथिक १४५ 
वर्ष और दूसरे श्राथिक वर्ष में समायोजन करने का श्रौर श्रन्य कोई आनषंगिक तथा 
सहायक बातों का 


प्रर्थायोग. २६०. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से पांच बर्ष की समाप्ति पर श्रौर तत्प- 
दचात प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर श्रथवा ऐसे भ्रन्य समय पर जिसे प्रधान श्रावदयक 
समभे, प्रधान श्रादेश द्वारा एक श्रर्थायोग संघटित करेगा जिसका एक सभापति २० 
और चार श्रन्य सदस्य होंगे, जिन्हें प्रधान नियुक्त करेगा. 


« (२) संसद विधि द्वारा उन योग्यताश्रों का जो श्रायोग के सदस्यों की नियुक्ति 
के लिये श्रपेक्षित होंगो श्रौर उस रीति का जिसके प्रन सार उनका चनाव किया जावेगा, 
निशचय कर सकेगी 


(३) श्रायोग का यह कतंव्य होगा कि वह-- 


(क) इस भश्रध्याय के भ्रधीन, संघ तथा राज्यों के बीच भाजित होने वाले 
ग्रथवा हो सकने वाले, करों के शुद्ध उदय के विभाजन के विषय 


में, तथा ऐसे उदयों के राज्यों के बीच उनके भागों के वितरण 
के विषय में ; 


२५ 


(ख) भारत के श्रागमों म॑ से राज्यों को सहायक भ्रन॒दान देने में जिन सिद्धा- ३० 
न्‍तों का पालन होन। चाहिये, उनके विषय में ; 


(ग) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में. उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
में भारत-शासन द्वारा श्रारोपणीय किसी कर श्रयवा बलि के 
श्रारोपण, संग्रहण तथा विभाजन के विषय में संघ तथा उस राज्य 
के बीच की गई किसो संविदा के श्रभिसमयों के चाल रखने + * 
ग्रथवा संपरिवर्तत करने के विषय में; और 


(घ) सुस्थित श्र॒र्थ के हित में प्रधान द्वारा श्रायोग को सौंपे हुए किसी भ्रन्य द 
विषय के बारे में; 


प्रधान को झभिस्तवन करे. 


(४) श्रायोग श्रपनी कार्य-प्रणाली निश्चित करेगा श्रौर श्रपने प्रकायों के ४० 
पालन में, उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद्‌ विधि हारा उसे प्रदान करे, 


प्र्थायोग के 
प्रभिस्ताव. 


भारत के आगमों 
में से शोध्य 
व्यय, 


लोक-मुद्रा के 
ग्भिरक्षण 
विषयक प्राव- 
धान. 


कतिपय लोक 
सम्पत्ति की 
करारोपण से 
मुक्ति. 


विद्युत पर कर 
से मुक्ति 


घ् 


गे २६१. प्रधान, इस भ्रध्याय के पूर्ववर्ती प्रावधानों के श्राधीन प्रर्थायोग द्वारा 
कय गए प्रत्येक भ्रभिस्ताव को, उस पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक विवरण के 
सहित, संसद के समक्ष रखवायेग।. 


प्रकीणं ग्राथिक प्रावधान 


२६२. संघ या राज्य किसी भी सावंजनिक प्रयोजन के हेतु कोई श्रन॒दान ५ 
दे सकेगा, यद्यपि वह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिसके विषय में संसद था उस राज्य का 
विधान-मण्डल, जेश्लो कि स्थिति हो, विधि बना सकता हो 


२६३. (१) प्रधान तथा राज्य का शासक नियम बन। सकेगा जिनसे यह 
सुनिश्चित हो जाये कि भारत के श्रथवा राज्य के, जैसी कि स्थिति हो, भ्रागमों के लेखे 
में प्राप्त समस्त म॒द्राएँ, उन को छोड कर, यदि कोई हों, जिनका उन नियमों में श्रपवाद १० 
उल्लिखित हो, भारत प्रथत्रा उस राज्य के लोक-लेखाशों में पंटाई जायेंगी श्रौर इस 
प्रकार बनाये हुए नियम विनिधान कर सकेंगे, श्रथवा विनिधान करनेका भ्रधिकार किसी 
व्यक्ति फो दे सकेंगे, जिससे, उक्त लेखे में म॒द्राओ्ों का शोधन, उसमें से मद्राश्नों का 
प्रत्याहार, उसमे की मद्राग्नों का श्रभिरक्षण भ्रोर पूर्वेक्ति बातों से सम्बद्ध श्रथवा सहा- 
यक कोई श्रन्य विषय के लिये, कार्य-प्रणाली का निर्धारण होगा १भ्र्‌ 


(२) इस श्रनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा भारत के 
श्रागमों के बारे में प्राप्त म॒द्राओं के भ्रभिरक्षण का, भारत के लोक-लेखे में उनके 
शोधन का श्रोर ऐसे लेखे में से म्‌ द्राश्रों के प्रत्याहार का, श्रानियमन, कर सकेगी, भौर किसी 
राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य के श्रागमों के बारे में प्राप्त समस्त 
म॒द्राह्नों के श्रभिरक्षण का, उस राज्य के लोक-लेखे में उनके शोधन का, और ऐ से लेखे २० 
मे से मद्राश्रों के प्रत्याहार का, श्रानियमन कर सकेगा, श्रौर इस अ्रन॒च्छेद के श्रधीन 
बनाये हुए नियम, ऐसी विधि के प्रावधानों के श्राधीन रहते हुए प्रभावों होंगे 


२६४. संघ की सम्पत्ति, जहां तक कि संसद विधि हारा श्रन्यथा प्रावहित न 


. करे, किसी भो राज्य द्वारा, श्रथवा राज्य के भ्रन्तगं त किसी प्राधिकारी द्वारा, श्रारोपिते 


समस्त करों से म॒क्त होगी : २५ 


पर जब तक कि संसद्‌ विधि द्वारा अ्रन्यथा प्रावहित न करे, तब तक संघ की 
सम्पत्ति जो इस संविधान के सद्यः पूं इस प्रकार के किसी फर देने के लिये, बाध्य थी, 
ग्रथवा बाध्य समभी गई थी, वह उस कर को देने के लिये बाध्य रहेगी श्रथवा बाध्य 
समभी जाएगी, जब तक कि वह कर चालू हूं. 


२६५. जहां तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान करे उसको छोड. कर ३० 
ऐसी विद्यत्‌ के उपयोग श्रथवा बिक्री पर (चाहे विद्युत्‌, शासन द्वारा श्रथवा श्रन्य व्यक्ति 
द्वारा उत्पादित की जाए) किसी राज्य की कोई विधि कोई कर न लगाएगी श्रौर न 
कर लगाने का प्राधिकार देगी, जो विद्युतू-- 


(व) भारत-शासन द्वारा उपभोग में लाई जाती है, श्रथवा भारत-शासन 
के उपभोग के हेतु उस शासन को बेचो जाती हू ; श्रथवा ३५ 


(ख ) किसी संघ श्रयोमार्ग (रेलवे) के निर्माण, संधारण, श्रथवा संचालन 
में, उस शासन द्वारा, श्रथवा उस श्रयोभाग को संचालन करने 
वाले किसी श्रयोमागगं-प्रमण्डल द्वारा, उपयोग में लाई जाती हो 
ग्रथवा उस शासन को ग्रथवा वेसे किसी श्रयोमागगे-प्रमण्डल को 
किसी संघ श्रयोमार्ग के निर्माए, संघारण, श्रथवा संचालन में ४० 
उपभोग के लिये बेची जाती है, 


राज्य के शासनों 
की संघ-कर से 
मुक्ति. 


कतिपय व्ययों 
तथा उत्तर 
बेतनों के विषय 
में समायोजना. 


ष्दं 


भर, विद्यंत कौ बिक्री पर करारोपण करने वाली श्रथंवा करारोपएं का 
प्राधिकार देने वाली ऐसी कोई विधि इस बात को सुनिश्चित करेगी कि भारत-शासन 
को उसके उपभोग के लिये, श्रथवा ऐसे किसी भ्रयोमार्ग प्रमण्डल को किसी संघ श्रयो- 
मार्ग के निर्माण, संधारण श्रथवा संचालन में उपभोग के लिये बेचो जाने वाली विद्यत्‌ 
का मूल्य, प्रचुर मात्रा में विद्यत्‌ का उपभोग करने वालों से लिये जाने वाले मूल्य से उतना ५ 
कम होगा जितनी कि कर की राशि है. 


२६६. जो एतत्पशचात्‌ प्रावहित हूँ उस के अधीन रहते हुए, भारत-राज्य- 
क्षेत्र के प्रन्तगंत भूमियों श्रथवा भवनों के बारे में, श्रथवा भारत-राज्यक्षेत्र में उपाजित, 
उत्पन्न श्रथवा प्राप्त श्राय के बारे में किसी राज्य के शासन पर कोई संघ-कर न लगाया 
जायगा : । १० 

पर--- 


(क) जहां किसी राज्य के शासन द्वारा श्रथवा उसकी श्रोर से किसी प्रकार 
का वाणिज्य श्रथवा व्यापार किया जाता हो तो, इस अनुच्छेद 
की किसी बात से उस शासन को, उस वाएिज्य या 
व्यापार के बारे में, श्रथवा उससे सम्बद्ध किन्‍्हीं संचालनों १५ 
के बारे में, श्रथवा उसके सम्बन्ध से उत्पन्न किसी श्राय 
पर, भ्रथवा उसके प्रयोजनों के हेतु धारणा की हुई किसी सम्पत्ति 
पर, किसो संघ-कर से, श्रथवा उस कर के बदले श्रारोपित किसी 
र,शि से, मुक्ति न मिलेगी ; 


(ख) इस श्रन॒ुच्छेद की किसी बात से, प्रथम अ्रनुसूची के भाग ३ में उस २० 
समय उल्लिखित रहे किसो राज्य के नरेश को, ऐसी भूमि, भवन 
या श्राय के बारे में जो उसकी वेयक्तिक सम्पत्ति हें, श्रथवा 
बेयक्तिक आय के बारे में किसी संघ-कर से मुक्ति न सिलेगी. 


व्याख्या.--इस श्रनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी राज्य के शासन के साधारण 
प्रकायों के श्रनुषंगिक संचालनों को, जेसे कि किसी राज्य-शासन के नियन्त्रणाधीन २५ 
बन की वनोत्पत्ति की बिक्री श्रथवा किसो राज्य के श्रन्तर्गत किसी कारागार में उत्पादित 
किसी वस्तु की बिक्री को, उस राज्य के शासन द्वारा श्रथवा उसको ओर से चलाया गया 
वाएणिज्य श्रथवा व्यापार न समझा जाएगा. 


२६७. जहां इस संविधान के प्रावधानों के ग्रधीन किसी न्यायालय श्रथवा 
श्रायोग के व्यय, श्रथवा जिस व्यक्ति ने इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व, भारत में ३० 
ब्रिटिशसम्राट के श्रधीन सेवा की हूँ, उसे श्रथवा उसके बारे में दिये जाने वाले उत्तर 
बेतन, भारत के श्रागमों पर श्रथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के श्रागमों पर प्रभार हें, तो-- 

(क) भारत के आगमों पर प्रभार होने की श्रवस्था में, यदि वह न्यायालय 
श्रथवा श्र(योग इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य की किन्‍्हीं ३५ 
पृथक ग्रावव्यकताश्रों की पूति करता हो, श्रथवा उस व्यक्षत ने 
ऐसे राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पुर्णंतः भ्रथवा श्रंशतः सेवाएँ 
की हों ; श्रथवा 

(ख) इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य के श्रागमों पर प्रभार होने की 
अवस्था सें, यदि वह न्यायालय श्रथवा श्रायोग, संघ की ४७ 
ग्रथवा इस प्रकार उल्लिखित किसी शभ्रन्य राज्य की 
पुथकु आ्रावश्यकताश्रों की पूति करता हो, श्रथवा उस व्यक्ति 
ने संघ श्रथवा ऐसे श्रन्य राज्य ५ कार्यों के सम्बन्ध में पुएंतः 
भ्रथवा प्रंशतः सेवाएँ की हों, 


भारत-शासन 
द्वारा उद्धार- 
ग्रहण, 


राज्यों द्वारा 
उद्धारग्रहण. 


परिसम्पत्तियों 
तथा ऋणों, 
ग्रविकारों तथा 
देयों पर उत्तरा- 
धिकार. 


घह्‌ 


तो, यथास्थिति उस राज्य के #रगमों पर अथवा, भारत के या प्रन्य राज्य के 
भ्रागमों पर, व्यय-सम्बन्धी या उत्तर वेतन सम्बन्धी उतना श्रंशदान, प्रभत 
होगा श्रौर उन श्रागमों से दिया जायगा जितना कि समभोौता हो, प्रथवा संविदा के 


प्रभाव में उतना श्रंशदान जितना कि भारत के मद्य न्यायाधीश द्वारा 
नियक्त विवाद्यी निश्चित करे प्र 


अध्याय २.---उद्भारप्रइण 


२६८. संघ की अ्रधिशासो शक्षित, भारत के श्रागमों को प्रतिभति पर, यदि 
कोई सीमाएं हों तो उन सोमाश्रों के भोतर, उद्धारग्रहए तक विस्तृत हूँ जिन्हें संसव्‌ 
समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, श्रोर उन सोमाओ्रों के भीतर, यदि कोई सोमाएं 
हों, प्रत्याभूति देने तक वह शक्षित विस्तृत हे जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाये १० 


२६९. (१) इस ग्रनच्छेंद के प्रावधानों के श्रधीन रहने हुए, प्रथम भ्रनसुची 
के भाग १ में उत्त समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की अ्रधिज्ञासी शक्ति, उस राज्य 
के ग्रागमों की प्रतिभूति पर, यदि कोई सोमाएं हों तो, उन सीमाओ्रों के भोतर, भारत 
राज्य-फ्षेत्र के भीतर उद्धारप्रहण तक विस्त॒त है, जिन्हें ऐसे राज्य का विधान-सण्डल 
समय समय पर विधि द्वार! नियत करे, और उन सोमाओ्ं के भीतर यदि कोई सीमभाएँ १५ 
हों, प्रत्याभूति देने तक वह शक्ति विस्तृत हे जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए. 


(२) भारत-शासन, उन प्रतिवन्धों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें लगाना वह 
उचित समझे, प्रथम श्रनुसूची के भाग १ अझ्रथवा भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यों को उधार दे सकता हे, श्रथत्रा जहां तक श्रन्तिम पूर्ववर्ती श्रनच्छेद के श्रनसार 
निश्चित किन्‍्हीं सोमाओं का उल्लंघन न होता हो वहां तक, ऐसे किसी राज्य के द्वारा २० 
उठाये गये ऋण के बारे में प्रत्याभति दे सकता हैँ श्रौर जो राशियां ऐसे उधार देने के 
हेतु श्रावदयक हों, वे भारत के श्रागमों पर प्रभत होंगी 


(३) प्रथम अनुसूची के भाग १ श्रथवा भाग ३ में उस्त समय उल्लिखित 
रहा कोई राज्य, भारत-शासन की सहमति के बिना कोई ऋण न उठा सकेगा, यदि 
भारत-शासन द्वारा अ्यवा उतके पुर्वाधिकारोीं शासन द्वारा, दिये हुए ग्रथवा प्रत्याभत 
किये हुए उस राज्य के किसी ऋण का कोई श्रंश उस समय तक देना रहा हूं 


इस खण्ड के झ्रतुसार सहर्मात उन प्रतिबन्धों के साथ, यदि कोई हाँ, दी जा 
सकेगी जिन्हें भारत-शासन श्रारोपणा करना उचित समभे 


अध्याय ३.---सम्पत्ति, प्रसंविदा, देय और व्यवहार 


२७०. इस संत्रिधान के प्रारम्भ काल से, भारत-शासन, श्रोर प्रथम श्रनुसूची ३० 
के भाग १ में उतर समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य का शासन, क्रमशः भारत-भ्रधिराज्य 
शासन की, और तत्स्थानी शासकों के प्रान्तों को, समस्त सम्पत्ति, परिसम्पत्ति और देयों 
के, उत्त राधिकारी किसी ऐसी समायोजन; के प्रतिबन्ध के साथ, होंगे, जेसी कि इस 
संविधान के प्रारम्भ से पूर्व, पाकिस्तान भ्रधिराज्य के बनने भ्रथवा पश्चिमी बंगाल, ३५ 
पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब झोर पूर्की पंजाब के बचने के कारफ की नई हो, प्रथवा 
की जाने याह्नो हो 

(2 


उत्तराधिकारी 
के प्रभाव, 
व्यपगम अथवा 
स्वामिहीनत्व 
से उदभूत 
सम्पत्ति. 


सम्पत्ति के अवा* 


पन की शक्ति, 


प्रसंविदाएँ, 


व्यवहार तथा 
कार्यवाहियां. 
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२७१. प्रथम प्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को 
छोड कर, भारत के राज्यक्षेत्र में जो कोई सम्पत्ति उत्तराधिकारी के श्रभाव 
में व्यपगम से श्रथवा वंधस्वामी के श्रभाव में सम्ाद को प्राप्त 
हुई होती यदि यह संविधान प्रवत्तत में न श्राया होता, तो एतत्पश्चात 
श्राने वाले परादिक के श्रधीन रहते हुए वह सम्पत्ति यदि प्रथम भ्रनुसूची के भाग १ में ५ 
उस समय उल्लिखित रहे राज्य में स्थित हो तो वह उस राज्य के प्रयोजनाथथ ऐसे राज्य 


के शासन में, और किसी भ्रन्य श्रवस्था में संघ के प्रयोजनाथ भारत-शासन में, निहित 
होगी : 


पर यदि कोई सम्पत्ति, जो उस तिथि को, जब कि वह इस प्रकार सम्याद को 
प्राप्त हुई होती भारत-शासन के ग्रथवा प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लि- १० 
खित रहे किसी राज्य के शासन के धारण भ्रथवा नियन्त्रण में थी, तो यदि उसका जिन 
प्रयोजनों के लिये उस समय धारणभ्रथवा नियन्त्रण किया जाता था, वे प्रयोजान 
संघ सम्बन्धी थे तो वह भारत-शासन के प्रयोजनाथ संघ में निहित होगी श्रोर यदि वे 
प्रयोजन वेसे उल्लिखित किसी राज्य सम्बन्धी थे तो वह उस राज्य के शासन के 
प्रयोजनाथ उस राज्य में निहित होगी. १५ 


२७२. (१) संघ की, श्रोर प्रथम भ्रनुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे प्रत्येक राज्य की, श्रधिशासी शक्ति, समुचित विधान-मण्डल के किसी श्रधिनियम 
के श्रधोन रहते हुए, स्थिति के भ्रनुसार, संघ श्रथवा ऐसे राज्य के प्रयोजनार्थ धारण 
की हुई किसी सम्पत्ति के भ्रनुदान, बिक्री, व्यवस्थाकरणए श्रथवा प्राधि तक विस्तृत 
होगी, और फ्रमदः उन प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति के क्रय भ्रथवा भ्रवाप्ति, तथा प्रसं- २० 
विदाकरएा तक, विस्तृत होगी. 


(२) संघ के, श्रथवा प्रथम भ्रनुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्य के, प्रयोजनाथं श्रवाप्त समस्त सम्पत्ति, स्थिति के श्रनुसार, संघ में श्रथवा ऐसे 
किसी र।ज्य मे निहित होगी. 


२७३. (१) संघ की, भ्रथवा प्रथम श्रन सूची के भाग १ में उस समय उल्लि- २५ 
खित रहे राज्य की श्रधिशासी शक्ति के पालन में की गई समस्त प्रसंविदाएँ, स्थिति 
के भ्रनुसार, प्रधान द्वारा भ्रथवा उस राज्य के शासक द्वारा की गई कही जावेंगी श्रौर 
वे समस्त प्रसंविदाएँं तथा सम्पत्ति के प्रगोप, जो उस शक्ति के पालन में किये जाएं, 
प्रधान श्रथवा शासक की शोर से उन व्यक्तियों द्वारा श्रोर उस रीति के श्रनुसार लिखे 
जाएँगे जेसा वह निदेश दे श्रथवा श्रधिकार दे. ३० 


(२) न तो प्रधान श्रौर न किसी राज्य का शासक इस संविधान के प्रयोजनों 
के हेतु, प्रथवा भारत-शासन विषयक एतत्पुर्व प्रवतित किसी श्रधिनियम के प्रयोजनों के 
हेतु, की श्रथवा लिखी गई किसी प्रसंविदा श्रथवा प्रगोप के बारे में बैयक्तिक रूप 
से उत्तरदायी होगा, और न वैसा कोई व्यक्तित ही इसके बारे में वेयक्तिक रूप से 
उत्तरदायी होगा जिसने उन में से किसी की श्रोर से ऐसी प्रसंविदा श्रथवा प्रगोप ३५ 
किया भ्रथवा लिखा हो. 


२७४. (१) भारत-शासन के नाम से, भारत-शासन व्यवहार ला 
सकेगा भ्रथवा उसके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सकेगा और प्रथम श्रनुसूची के 
भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के शासन के नाम से, वह राज्य-शासन 
ब्यवहार ला सकेगा भ्रथवा उसके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सकेगा, और इस संविधान ४० 
से प्रदत्त शक्तियों के ग्राधार पर , संसद्‌ द्वारा प्रयवा ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा, 


६१ 


जो श्रधिनियम बनाया जाय उस के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए वे भ्रपने भ्रपने 
कारबार के बारे में, उसी प्रकार व्यवहार ला सकेंगे श्रथता उनके विरुद्ध उसी प्रकार 
व्यवहार लाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत-प्रधिराज्य तथा तत्स्थानी प्रान्त व्यवहार 
ला सके होते श्रथवा उनके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सका होता, यवि इस संविधान 
को भ्रधिनियम का हूप न दिया गया होता. ्‌ 


(२) यदि इस संविधान को प्रारम्भ तिथि को-- 


(क) कोई ऐसी वध कार्यवाहियां लम्बित हें जिनमें भारत-प्रधिराज्य, 
एक पक्षवाला हे, तो उन कार्यवाहियों में उक्त भ्रधिराज्य के 
स्थान में भारत-शासन समभा जावेगा ; 


(ख) कोई ऐसी वेध कार्यवाहियां लम्बित हें जिनमें कोई प्रान्त एक १० 
पक्षवाला है, तो उन कार्यवाहियों में उस प्रान्त के स्थान में 
तत्स्थानी राज्य समभा जावेगा. 


सच्स्कृत्य- 
स्थिति की 
उद्घोषणा. 


सच्यस्कृत्य- 
स्थिति की 
उद्घोषणा का 
प्रभाव. 


जिस कालावधि 
में सद्यस्कृत्य- 
स्थिति को 
घोषणा प्रवर्तन 
में है, उसमें 
ग्रागम-विभाजन 
सम्बन्धी प्राव- 


धातों का प्रयोग. 
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| 
सद्यस्कृत्यास्थति प्रावधान 


२७५. (१) यदि प्रधान को समाधान हो जाये कि गम्भीर सद्यस्कृत्य- 
स्थिति विद्यमान है, जिससे भारत की निरशंकता श्राशंका (संकट) में हे चाहे 
युद्ध से चाहे भ्रान्तरिक हिला से, तो वह उद्घोषणा द्वारा तदर्थ घोषणा कर सकेगा... ५ 


(२) इस प्रनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार निकली गई उदधोषणा (निसे 
इस संविधान में “सद्यस्क्र॒त्यस्थिति की उद्घोषणा नाम से निर्देश (किया हे ) -- 


(क) उत्तरवर्ती उद्धाषणा। द्वारा खण्डित की जा सकेगी ; 
(ख) संसद के प्रत्येक श्रागार के समक्ष रखी जाएगी ; 


(ग) छः मास की समाप्ति पर प्रवर्तनशून्य हे! जायेगी, यदि वह उस १७ 
प्रवधि की साप्ति से पुर्वे संसद्‌ के दोनों श्रागारों के संकल्पों 
द्वारा श्रनमोदित न की जा चुकी हो. 


(३) सचस्कृत्यस्थिति की उद्धोषणा, जो घोषित करतों है कि भारत की 
निइशंकता पर युद्ध श्रथवा श्रान्तरिक हितत। से श्राशंका हे, वह, वास्तविक युद्ध 
अ्रथवा ऐसी किसी हिसा के होने से पुर्व भी की जा सकेगी, यदि प्रधान को समाधान हो १४ 
जाये कि युद्ध श्रथवा हिसा का भय तुरन्त हे. 


२७६. जहा सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवतंन में हे, तब इस संविधान 
में किसी बात के होते हुए भी-- 


(क) संघ की प्रधिशासी शक्ति किसी राज्य को यह निदेश देने तक विस्तृत 
होगी कि उस की श्रविश।सी शक्ति किस रीति से प्रयुक्त की २० 
जानी हे ; 


(ख) किर्सा विषय के सम्बन्ध में संसद्‌ के विधि बनाने की शक्षित में वेसी 
विधियां बनाने की शषित का भी समावेश होगा जिसके श्रनुसार 
उस विषय के सम्बन्ध में भारत-शासन को श्रथवा भारत-शासन 
के श्रधिकारियों और प्राधिकारियों को, शक्तियां दी जाएं २५ 
ग्रोर उन पर कतंव्य लगाए जाएं, भ्रथवा शक्ति देने भ्नौर कतंव्य 
लगाने का प्राधिकार दिया जाए. 


२७७. सदस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा के प्रवर्तेन-काल में प्रधान, ग्रादेश 
द्वारा, निदेश दे सकेगा कि, उस कालावधि के लिये जो ऐसी उद्धोषणा के प्रवर्तनशन्य 
होने वाले श्राथिक वर्ष की समाप्ति से किसी श्रवस्था में, परे विस्तृत न हो भ्रौर जो उस ३७ 
भ्रादेश में उल्खित की जाए, इस संविधान के श्रनुच्छेद २४६ से २५९ के समस्त 
प्रथवा कोई प्रावधान ऐसे भ्रपवादों श्रथवा संपरिवतनों के साथ प्रभावी होंगे, जिन्हें 
प्रधान उचित समभे. 


रे 


प्रथम भ्रनुसूची २७८. (१) इस संविधान के श्रनच्छेद १८८ के श्रनसार किसी राज्य के 

केभाग ! के शासक द्वारा निकाली गई उद्घोषणा के प्र/प्त होने पर, यदि प्रधान को समाधान 

राज्यों में हो जाये कि ऐसी परिस्थिति हो चकी हूँ, जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के 

सांवेधानिक प्रावधानानुसार नहीं चलाया जा सकता तो प्रधान उद्घोषणा द्वारा-- 

तन्त्र के असफल 

हो जाने की (क) उस राज्य के शासन के समस्त श्रथवा किसी प्रकार को तथा उस 

कै राज्य के शासक में निहित श्रथवा उस र/ज्य के विधान-मण्डल 

ग्रवस्था में प्राव- 

आन से भिन्न किसो निकाय श्रथवा प्राधिकारी में निहित, श्रथवा उनके 
द्वारा प्रयोज्य, समस्त या किसी शक्ति को स्वयं धारण कर 
सकेगा ; 


(ख) घोषित कर सकेगा कि उस राज्य के विधान-मण्डल की शक्तियां १० 


केवल संसद द्वारा ही प्रयोज्य होंगी ; 


ध्रौर ऐसी किसी उद्घोषणा में ऐसे श्रानुषंगिक श्रौर समनवर्ती प्रावधान हो सकेंगे 
जो उस उद्घोषणा के उद्देश्यों को: प्रभावी बनाने के लिये प्रधान को श्रावश्यक श्रथवा 
वाआछनीय दीखें. इनमें वे भी प्रावधान सम्मिलित होंगे जो उस राज्य के किसी 
निकाय श्रथवा प्राधिकारी सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधानों के प्रवर्तन को पुएंतः १५ 
ग्रथवा अंशतः निलम्बन करें 


पर इस खण्ड की कोई बात प्रधान को यह प्राधिकार न देगी कि वह किसी उच्च 
न्यायालय में निहित भ्रथवा उसके द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति को स्वयं धारण कर ले 
प्रथवा उच्च न्यायालय-विययक इस संविधान के किसी प्रावधान के प्रवर्तन को या तो 
पृर्णातः या अंशतः निलम्बन करे. 


(२) एसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा खंडित श्रथवा 
परिवर्तित की जा सकेगी. 


(३) इस श्रनुच्छेद के श्रनुसार की हुई उद्धोषणा-- 
(क) संसद के प्रस्येक ग्रागार के समक्ष रखी जाएगी ; 


(ख) पूवंवर्ता उद्धोषणा को खण्डित करने वाली उद्घोषणा यदि नहीं २५ 


हैं तो, छः मास की समाप्ति पर प्रवर्तनशन्य हो जाएगी 


पर, यदि श्रौर जब जब, ऐसी उद्घोषणा के प्रदर्तत को चाल रखते का भन्‌- 
मोदन करने वाज़ा संकल्प, संसद के दोनों ग्रागारों से पारित किया जाता हूं, तो श्रोर 
तब तब वह उद्घोषणा, यदि खंडित न हो गई हो तो, उस तिथि से श्रागे बारह मास की 


झवधि के लिये प्रभावी रहेगी, जब कि इसके श्रभाव में, वह इस खण्ड के भ्रनुसार ३० 


प्रवतनशन्य हो जाती, परन्तु ऐसी कोई भी उद्घोषणा किसी भी अवस्था में तीन 
वर्ष से ग्रधिक के लिये प्रभावी न रहेगी 


(४) जहां, इस अन॒च्छेद के खण्ड (१) के श्रनुसार की हुई उद्घोषणा द्वारा 
यह घोषित किया जतता हैँ कि उस राज्य के विधान-मण्डल की शक्तियां केवल संसद 
द्वारा ही प्रयोज्य होंगी तो-- 


(क) संसद्‌ को क्षमता होगी कि वह विधि बनावे जिससे भारत-शासन को 
प्रथवा भारत-शासन के श्रधिकारियों श्रौर प्राधिकारियों को 
शक्तियां प्रद्नन की जायें श्रोर कतंव्य लगाए जावें, श्रयवा शक्ति 
प्रदान करने और कतंव्य के लगाने का प्राधिकार प्रदान किया 
जाए 


सच्यस्कृत्य- 
स्थिति की 
अ्रवधि में अनु- 
च्छेद १३ के 
प्रावधानों का 
निलम्बन, 


सचस्क्ृत्य- 
स्थिति की 
भ्रवधि में अनु- 
च्छेद २५ द्वारा 
प्रत्याभूत अ्धि- 
कारों का 
निलम्बन. 
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(ख) प्रधान को क्षमता होगी कि यह, उस समय को छोड़ कर जब कि 
संसद्‌ के दोनों श्रागारों का सत्र चालू हे, इस संविधान के 
भ्रनच्छेद १०२ के श्रधीन ग्रध्यादेशों का प्रवर्तेन करे. 


(५) संसद्‌ हारा बनाई हुई कोई विधि, जिसे बनाने की क्षमता संसद्‌ को न 
हुई होती यदि इस श्रनुच्छेद के श्रनुसार उद्घोषणा न हुई होती, उस उद्घोषणा के ५ 
प्रवर्तनशन्य होने के पश्चात्‌ एक वर्ष की भ्रवधि की समाप्ति पर श्रक्षमता की मात्रा 


“ तक उन बातों को छोड कर प्रभावशन्य होगी जो उक्त श्रवधि की समाप्ति से पूर्व की 


गई थीं श्रथवा जिनका करना छोडा गया था, उस श्रवस्था को छोड कर जब कि इस 
प्रकार प्रभावशन्य होने वाले प्रावधानों को पहिले से ही उस राज्य के विधान-मंडल के 
ग्रधिनियम द्वारा विखंडित, श्रथवा परिवतन कर के या बिना परिवतेन के पुनरधि- १० 
नियमित, किया जा चुका हो 


२७६. जब तक सल्लस्कृत्यस्थिति की उदघोषणा प्रवर्तन में हे, तब तक 
(सद्यस्कृत्यस्थिति के प्रवतंनकाल में) इस संविधान के भाग ३ के पश्रनच्छेद १३ की 
किसी बात से, उस भाग में परिभाषित राज्य की, किसी ऐसी विधि बनाने श्रथवा 
्रधिशासी कार्यवाही करने को शवित पर, संकोचन न होगा जिसे वह राज्य बनाने १५ 
भ्रथवा करने के लिये श्रन्यथा क्षम था. 


२८०. जहां सच्स्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवतेन में हू, वहां प्रधान श्रादेश 
द्वारा घोषणा कर सकेगा कि इस संविधान के श्रन॒च्छेद २४ के द्वारा प्रत्याभृत श्रधिकार 
ऐसे श्रादेश में उल्लिखित ऐसी श्रवधि के लिये निलम्बित रहेंगे, जो उस उद्घोषणा के 
प्रवर्तनशन्य होने के पश्चात्‌ छः मास की श्रग्धि से परे विस्तृत न हो सकेगी २० 


निर्वेचन, 


संघ ग्रथवा 
राज्य की सेवा 
करने वाले 
व्यक्तियों की 
भर्ती और 
सेवाग्रों के 
प्रतिबन्ध, 


ग्रन्तवर्ती 
प्रावधान. 


संघ और राज्यों 
के लिये लोक- 
सेवा-आयोग. 


९४ 
भसाग१२ 
संघ ओर राज्यों के अधीन सेवाएं 
अध्याय १ सेवाएं 


२८१. इस भाग में जब तक प्रसंग से भ्रन्यथा श्रपेक्षित न हो, “राज्य” शब्द 
से प्रभिष्राय, प्रथम भ्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य से है. . ५ 


२८२. (१) इस शअ्रनुच्छेद के खण्ड (२) के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, 
समुचित विधान-मंडल के श्रधिनियमों द्वारा संघ श्रयवा किसी राज्य के प्रकार्यों से 
संबद्ध लोकसेवाश्रों श्रौर पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को भर्तो का पश्रोर सेवा के प्रतिबन्धों 
का, श्रानियमन किया जा सकेगा. 


(२) जो व्यक्ति किसी श्रसेनिक सेवा को करता हो, या भारत-शासन श्रथवा १० 
किसी राज्य के प्रकार्यों से सम्बद्द किसी असेनिक पद पर हो, वह निकाला, हटाया 
ग्रयवा श्रपन पद से उतारा न जाएगा, जब तक कि उसे पग्रथने बारे में की जाने वाली 
कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का उचित श्रवसर न दिया जा चुका हो : 


पर यह खण्ड लागू न होगा-- 


(क) यदि कोई व्यक्ति वेसे भश्राचरएा के श्राधार पर निकाला, हटाया १५ 
या श्रपन पद से उतारा गया हो, जिसके फलस्वरूप उसे दण्डा- 
रोप में दोष प्रमाणित किया गया हो ; श्रथवा 


(ख) जिस प्राधिकारी को, किसी व्यक्ति के निकालने, हटाने भ्रथवा पद 
से उतारने का प्राधिकार प्राप्त हो, उसे यदि किसी कारण से, 
जिसे वह लेखबद्ध करेगा, यह समाधान हो जावे कि यह युक्ति- २० 
युक्‍त रूप से व्यवहार नहीं कि उस ठपक्षित को कारण बताने का 
भ्रवसर दिया जाए. 


२८३. जब तक इस संविधान के श्रधीन कोई दूसरा प्रावधान न किया जाए। 
तब तक जो नियम, इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व प्रवतेमान थे और किसी ऐसी 
लोकसेवा श्रथवा पद के लिये लागू थे जो इस संविधान के प्रारम्भ के पदचात्‌ संघ २५ 
श्रथवा किसी राज्य के श्रधीन सेवा भ्रथवा पद के रूप में विद्यमान हों, तो वे नियम 
वहां तक प्रवर्तमान रहेंगे जहां तक कि इस संविधान के प्रावधानों से वे संगत हों. 


अध्याय २.--लोक-सवा-आयोग 


रप४. (१) इस ग्रत॒ुच्छेद के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए संघ के लिये एक 
लोक-सेवा-प्रायोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोक-सेवा-प्रायोग होगा. 


(२) दो भथवा अ्रधिक राज्य यह संविदा कर सकेंगे-- 
(क) कि राज्यों के उस समूह के लिये एक लोक-सेवा-श्रायोग होगा ; 
प्रथवा 


(ख) कि उनमें से एक राज्य का लोक-सेवा-ग्रायोग उन सब राज्यों की 
झावश्यकताशों को पूति करेगा ; ३५ 


३० 


भ्रायोगों की 
रचना और 
कमंचारि-वग्ग. 


१६ 


कौर ऐसी किसी संविदा में वैसे ग्रानुषंगिक श्रौर समनुवर्ती प्रावधान ही सकेंगे जो उंस 
संविदा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के हेतु श्रावश्यक श्रथवा वाऊछनीय दीखें, 
श्रौर ऐसी संविदा होने की श्रवस्था में कि राज्यों के किसी समह के लिये एक भ्रायोग 

हो तो, संविदा में यह भी उल्लेख रहेगा कि, इस संविधान के इस भाग के भ्रनुसार 
किसी राज्य के शासक द्वारा किये जाने वाले प्रकार्यों का सम्पादन किस शासक झ्रथवा ५ 
किन शासकों द्वारा किया जायेगा. 


(३) यदि किसी राज्य का शासक, संघ के लोक-सेवा-प्रायोग से इस प्रकार 
प्राथंना करे तो वह सेवा-आयोग प्रधान के श्रनुमोदन से उस राज्य की समस्त श्रथवा 
किसी श्रावश्यकृता की पूति करने के लिये राजी हो सकेगा. 


(४) यदि प्रसंग से श्रन्यथा श्रपेक्षित न हो तो इस संविधान में संघ के लोक- १० 
सेवा-श्र।योग के श्रथवा किसी राज्य के लोक-सेवा-श्रायोग के निर्देशों में उस श्रायोग का 
ग्रन्वयन किया जायेगा जो प्रदनास्पद किसी विज्ेष विषय के बारे में संघ की 
श्रथवा उस राज्य की आवश्यकताओं को पूति करता हो. 


२८५. (१) संघ के लोक-सेवा-आ्रायोग के सभापति ओर श्रन्य सदस्यों को 
प्रधान स्वविवेक से नियुक्त करेग।, श्लौर किसी राज्य के लोक-सेवा-श्रायोग के सभापति १* 
और श्रन्य सदस्यों को उस राज्य का शासक स्वविवेक से नियुक्त करेगाः 


पर प्रत्येक लोक-सेवा-प्रायोग के कम से कम श्राधे सदस्य वंसे व्यक्ति होंगे, 
जो श्रपती भ्रपनी नियुक्ति की तिथियों को या तो भारत-शासन के श्रधोन श्रथवा किसी 
राज्य के शासन के भ्रधीन किसी पद पर कम से कम दस वर्ष रह चुके हों श्रोौर उक्त दस 
वर्ष की श्रवधि की संगएाना में, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले की वह श्रवधि भी २० 
सम्मिलित होगो, जिसमें कोई व्यक्षित राजसत्ता के श्रधोन किसी पद पर रह चुका हो. 


(२) संघ के श्रायोग के लिये प्रधान ओर किसी राज्य के श्रायोग के लिये 
उस राज्य का शासक स्वविवेक से श्रानियम हारा-- 


(क) श्रायोग के सदस्यों की संख्या, उनके पद के कार्यकाल तथा सेवा के 
प्रतिबन्ध निश्चित कर सकेगा ; श्रोर २५ 


(ख) श्रायोग के कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी सेवा के प्रतिबन्धों 
के विषय में प्रवधान बना सकेगा. 


(३) पद से श्रलग हो जाने पर-- 


(क) संघ के झ्रायोग का सभापति न तो भारत-शासन के श्रधीन और न 
किसी राज्य के शासन के श्रधीन श्रागे श्रोर नियुक्तित का पात्र ३० 
होगा ; 

(ख) किसो राज्य के श्रायोग का सभापति, संघ के भ्रायोग का सभापति 
ग्रथवा सदस्य, श्रथवा भ्रन्य राज्य के श्रायोग का सभापति नियुक्त 
होने का पात्र होगा, परन्तु न तो वह भारत-शासन के श्रधीन 
झ्रोर न किभो राज्य के शासन के श्रधान किसी श्रन्य नियुक्ति २५ 
का पात्र होगा ; 

(ग) संघ के झ्रथवा किसी राज्य के श्रायोग का कोई श्रन्य सदस्य, राज्य के 
प्रकार्यों-सम्बन्धी किसी नियुक्तित के लिये उस राज्य के शासक के, 
झोर किसी श्रन्य नियुक्ति के लिये प्रधान के, भ्रनुमोदन के बिना, 

न तो भारत-शासन के श्रधीन भोर न किसी राज्य के शासन के ७५० 
झ्रधीन फिसी भन्य नियुक्ति का पात्र होगा. 


६७ 


लोक-सेवा- २८६. (१) संघ के तथा राज्य के लोक-सेवा-प्रायोग का यह कतंव्य होगा 
ग्रायोगों के कि वह क्रमश: संघ-सेवाश्रों श्लेर राज्य-सेवाओं में नियुक्तिययों के लिये परीक्षाश्रों का 
प्रकार्य. संचालन करे. 


(२) यदि कोई दो झ्रथवा अधिक राज्य-संघ लोक-सेवा-प्रायोग से ऐसी प्राथना 
करें, तो उसका यह भी कतंव्य होगा कि वह उन राज्यों को किन्हीं ऐसी सेवाश्ों के लिये ५ 
संयक्त भर्ती की योजनाएँ बनाने श्रोर प्रवर्तन करने में सहायता दे, जिनके लिये विशेष 
योग्यताओं वाले श्रभ्यर्थी भ्रपेक्षित हें. 


(३) प्रधान, अ्रखिल भारतीय सेवाओ्रों के बारे में तथा संघ के प्रकार्यों से 
सम्बद्ध भ्रन्य सेवाओं और पदों के बारे मे भी, और शासक राज्य के प्रकार्यों से सम्बद्ध 
अग्र्प सेवाओं और पदों के बारे में ऐसे आनियनस बना सकेगा जिनमे उन विषयों का १० 
निर्देश होगा जिनमें या तो सामान्यतः, श्रथवा जिनके क्विसी विशेष वर्ग अथवा किसो 
विशेष परिस्थिति मे, लोक-सेवा-श्रायोग से परामश लेना श्रावशयक न होगा, परन्तु इस 
प्रकार बनाये हुए श्रानियमों के और श्रगले उत्तरवर्ती खण्ड के प्रावधानों के भ्रधीन रहते 
हुए, संघायोग से, अ्रथवा स्थिति के श्रनुसार, उस राज्यायोग से-- 


(क) श्रसैनिक सेवाश्रों और पदों की भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त १५ 
विषयों पर ; 


(ख) असेनिक सेजाओ्रों श्रौर पदों पर नियुक्ति करने, पदोन्नति करने, 
एक सेवा से दूसरी सेवा में परिवर्तन करने, श्रोर भ्रभ्यथियों की 
ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति श्रथवा परिवर्तन की उपयुक्तता के बारे 
में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर ; २० 


(ग) भारत-शासन ग्रथवा किसी राज्य-शासन के श्रधीन श्रसेनिक पद 
पर सेवा करने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले समस्त 
अनुशासन-विषयों पर, जिनमें ऐसे विययों से सम्बद्ध प्रार्थना- 
पत्र श्रथवा याचना-पत्र भी सम्मिलित हें; 


(घ) जो व्यक्ति भारत-शासन या किसो राज्य-शासन के श्रधीव या २५ 
सम्राट के श्रधोन श्रसनिक पद पर सेवा कर रहा हो श्रथवा कर 
चुका ह, उसने अपने कतंव्य पालन में, या कतंज्य पालन के श्रभि- 
प्राय से जो कार्य किये उनके बारे में उसके विरुद्ध जो बेधिक 
कार्यवाहियां की गई उनके प्रतिकार में उसको जो व्यय हुश्रा 
वह व्यय भारत के श्रागमों से श्रथवा, स्थिति के ग्रनसार, उस राज्य ३० 
के श्रागमों से दिया जाना चाहिये इस प्रकार के दावे पर जो 
उसने किया हूँ या उसके सम्बन्ध में किया गया हे ; 


(8) भारत-शासन अथवा राज्य-शासन के ग्रधीन भ्रथवा सम्राट के श्रधीन 
श्रसेनिक पद पर सेवा करते समय किसी व्यक्ति को चोट पहुँचने 
के बाबत उत्तर-वेतन मिलने के दावे पर, और इस प्रकार दी २५ 
जाने वाली राशि के किसी प्रइन पर , 


परामर्श करना होगा श्रौर लोक-सेवा-श्रायोग का यह कतंव्य होगा कि वह इस प्रकार 
निर्दिष्ट क्रिसो विषय पर श्रथवा किसी एसे श्रन्य विषय पर परामशं दे जिसे प्रधान 
ग्रथवा, स्थिति के भ्रनुसार, शासक सेवा-भायोग को भेजे. 
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(४) इस श्रनच्छेद की कोई बात इसके लिये भ्रपेक्षा (बाध्य) न ह कि, 
संघ श्रथवा किसी राज्य के भिन्न भिन्न समुदायों के बीच नियुक्तियों श्रौर पदों का 
विभाजन किस रीति के श्रनुसार किया जाये, इसके बारे में लोक-सेवा-झायोग से, 


परामर्य किया जाय. 
232 5 २८७. इस प्ननुच्छेद के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, संसद द्वारा श्रथवा 
पका ये केसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाये श्रधिनियम में यह प्रावधान हो सकेगा कि 
विस्तार करे संघ-लोक-सेवा-श्रायोग श्रथवा स्थिति के श्रनुसार उस राज्य का लोक-सेवा-प्रायोग 
किसी और भी प्रकारयों को करे : 
की शक्ति. 
पर जब अधिनियम किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बताया जाता हूँ तो उस 
भ्रधितियम में यह बात होगी कि उसके द्वारा प्रदत्त प्रकार्य, प्रधान की सहमति के 
बिना, किसी वंसे व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयोज्य न होंगे जो उस राज्य की सेवाश्रों में से १० 
एक का भी सदस्य नहीं. 
लोक-सेवा- २८८. संध के ग्रथवा राज्य के लोक-सेवा श्रायोग के व्यय जिसमें उस श्रायोग 


झायोगों के व्यय. के सदस्यों ग्रथवा कर्मचारी वर्ग को अथवा उनके विषय में दिये जाने वाले वेतन, 


प्रधिदेष तथा | उत्तर बेतन भी सम्मिलित हूं, भारत के प्रागमों पर ग्रथवा, स्थिति के 
प्रनुसार, उस राज्य के श्रागमों पर, प्रभत होंगे. १५ 


निर्वाचनों का 
ग्रधी क्षण, 
संचालन और 
नियन्त्रण 
निर्वाचन- 
ग्रायोग में 
निहित होगे. 


ससद के लिये 
निर्वाचन. 


राज्यों के विधान- 
मडलों के 
निर्वाचन. 


€€ 


'लाग १३ 
निवोचन 
२८६. (१) इस संविधान के अ्रधीन किये गये, संसद के समस्त निर्वाचनों 
का और प्रधान और उपप्रधान के पदों के निर्वाचनों का प्रधीक्षण, संचालन श्रोर 
नियन्त्रण, जिसमें संसद के निर्वाचनों से उद्भूत श्रथवा सम्बद्ध सन्देहों तथा विवादों के ५ 


निएंय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरएण की नियुक्ति भी सम्मिलित है, प्रधान द्वारा 
नय॒कत किये जाने वाले झ्रायोग को सौंपा जायेगा 


(२) इस संविधान के श्रधीन किये गये, प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस 
समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल के समस्त निर्वाचनों का श्लोर उस 
राज्य के शासक के पद के निर्वाचनों का (उस राज्य के शासक की नियक्षित के प्रयोजनाथे १० 
तालिका बनाने के निर्वाचनों का), श्रधोक्षण, संचालन श्रोर नियन्त्रण, जिसमें उस राज्य 
के विधान-मंडल के निर्वाचनों से उदभत भ्रथवा सम्बद्ध सन्देहों तथा विवादों के निाय 
के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरएा की नियुक्ति भी सम्मिलित हे, उस राज्य के शासक 
द्वारा नियुक्त किये जाने वाले श्रायोग को सोपा जायेगा. 


२६० इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, संसद समय समय पर १५ 
विधि द्वारा संसद के प्रत्येक श्रागार के निर्वाचनों के बारे में श्रथवा उनसे सम्बद्ध 
समस्त विषयों के लिये प्रावधान कर सफेगा जिनमें वे विषय भी सम्मिलित हे जो संसद के 
दोनों श्रागारों के उचित संघटन ओ्ौर निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसोमन करने के लिये 
ग्रावद॒यक हों. 


२६१. इस संविधान के प्रावधानों के श्रधोन रहते हुए, प्रथम श्रनुसुची के २० 
भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य का विधान-मंडल समय समय पर विधि 
द्वारा उस राज्य के विधान-मंडल के आ्रागार श्रथवा आगारों के निर्वाचनों के बारे में 
श्रथवा उन से सम्बद्ध, समस्त विषयों के लिये प्रावधान कर सकेगा जिनमें वे विषय भी 
सम्मिलित हे जो ऐसे झ्रागार भश्रथवा आगारों के उच्चित संघटन और निर्वाचन क्षेत्रों के 
परिसीमन करने के लिये श्रावद्यक हों. २५ 


लोकसभा में 
भ्रल्प संख्यकों 
के लिये स्थानों 
का आरक्षण: 


लोकसभा में 
ग्राग्ल-भारतीय 
सम॒दाय के 
प्रतिनिधित्व के 
लिये विशेष 
प्रावधान. 
राज्यों की 
विधान सभाश्रों 
में ग्रल्प संख्यकों 
के लिये स्थानों 
का आरक्षण. 


राज्यों कीविधान- 


२०० 


भाग १४ 


अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान 
२६२. इस संविधान के श्रनच्छेद ६७ के खंड (५) के उपखंड (ख) में 
विनिहित श्रेणी के श्रनुसार-- 
(क) मुस्लिम समुदाय श्रौर श्रनुसुचित जातियों ; ५ 
(ख) प्रथम अ्रनुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य 
की भ्रनुसुचित वतजातियों; और 
(ग) मद्रास और बम्बई राज्यों के भारतीय ईसाई समुदाय, 
के लिये लोक-सभा में स्थान आ्ारक्षित रहेंगे. । 
२६९३. इस संविधान के श्रनुच्छेद ६७ में कुछ भी रहते हुए प्रधान, यदि वह १० 
इस मत का हे कि लोक-सभा में श्रांग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त 
नहीं तो लोकसभा में उस समुदाय के दो से अनधिक (अ्रधिक से श्रधिक दो ) सदस्य 
मनोनीत कर सकेगा. 


२९४. (१) इस संविधान के श्रनुच्छेद १४६ के खंड (३) में विनिहित 

श्रेणी के श्रनुसार - 
(क) प्रथम भ्रनसूची के भाग १ सें उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य १५ 
की विधान-सभा में मुस्लिम समुदाय, श्रनुसूचित जातियों श्रौर 
(श्रासाम के स्वायत्तशासी जिलों की श्रनुसुचित वनजातियों को 
छोडकर ) अ्रनुसुचित वनजा।तयों ; श्रौर 
(ख) मद्रास श्रोर बम्बई राज्यों की विधान-सभाओं में भारतीय ईसाई-समुदाय, 
के लिये स्थान श्रारक्षित रहेंगे. २० 

(२) आ्ासाम-राज्य की विधान-सभा सें स्वायत्तशासी जिलों के लिये भी 
स्थान श्रारक्षित रहेंगे. 

(३) प्रथम श्रनसुच्ी के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
की विधान-सभा में किसी समुदाय के लिये झ्रारक्षित स्थानों का उस विधान-सभा के 
सम्पूएं स्थानों से यथाशक्य लगभग वही अनुपात होगा जो उस राज्य में उस समुदाय की २४ 
जनसंख्या का उस राज्य की सम्पुर्णा जनसंख्या से हे. 

व्याख्या.---इस खंड के लिये किसी राज्य की समस्त श्रनुसूचित जातियां एक 
ही समुदाय” मानी जायेंगी श्रोर इसी प्रकार किसी राज्य की समस्त श्रनुसुचित 
वनजातियां भी. 

(४) आसाम-राज्य की विधान-सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये २० 
प्रारक्षित स्थानों का उस विधान-सभा के सम्पुएं स्थानों से वह श्रनुपात होगा जो उससे 
न्यून नहीं जो उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य की सम्पुएं जनसंख्या से हे. 

(५) श्रासाम-राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये श्रारक्षित स्थानों के 
निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले से बाहर का कोई क्षेत्र सम्मिलित न होगा. 

(६) कोई व्यक्ति, जो श्रासाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले की श्रनुसुचित रे५ 
वनजाति का अ्रंग नहीं है, श्रासाम राज्य की विधान-सभा के लिये, (शिलांग छावनी 
ग्रौर नगर समिति वाले निर्वाचन-क्षेत्र को छोडकर ) उस जिले के किसी भी निर्वाचन- 
क्षेत्र से निर्वाचन का पात्र न होगा. 


२६५. इस संविधान के शअ्रनुच्छेद १४६ में कुछ भी रहते हुए, किसी राज्य 


सभाग्रों में ऑग्ल  * शासक, यदि वह इस मत का है कि उस राज्य की विधान-सभा में श्रांग्ल-भारतीय ४० 


भारतीय समुदा 


के प्रतिनिधित्व के 


लिये विद्येष 


प्र समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त महीं तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के 


जितने सदस्य वह उपयक्त समझे मनोनीत कर सकेगा. 


सेवाश्रों और 
पदों के लिये 
अल्प सस्यक 
समुदायों के 
दावे. 


कतिपय सेवाथों 
में आंग्ल 
भारतीय समुदाय 
के लिये विशेष 
प्रावधान. 


ग्राग्ल भारताय 
सभुदाय 

के लाभार्थ 
थिक्षायनदान 
के लिये विशेष 
प्रावधान. 


संघ और 
राज्यों में 

अल्प संख्यकों 
के लिये विशेष 
अधिका री. 


१०१ 


२६६. श्रगले आगामी श्रन॒च्छेद के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए संघ के 
श्रथवा प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के कार्यों से 
सम्बध्द सेवाश्रों या पदों के' लिये नियुक्तितयों म, प्रशासन-दक्षता के संधारणा का ध्यान 
रखते हुए सब भ्रल्पसंख्यक समुदायों के दावों पर ध्यान रखा जायेगा. 


२९७. (१) इस संविधान के प्रारम्भ के पदचात प्रथम दो वर्षो मं 
प्रयोगमा्ग (रेल), निराकाम्य कर (कस्टम), डाक तथा तार सम्बन्धी सेवाओं के 
पदों के लिये आंग्ल-भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्तियां उसी श्राधार पर की 
जायेंगी जैसे कि १५ भ्रगस्त १६४७ के तुरन्त पूर्व. 


प्रत्येक उत्तरवरत्तों दो वर्षों की भ्रवधि में उक्त समुदाय के जनों के लिये, उक्त 
सेवाश्रों में, श्रारक्षित पदों की संख्या में सच्य:पुवंगामी दो वर्षों की अ्रवधि में इस प्रकार १० 
प्रारक्षित संख्या की श्रपेक्षा दस प्रतिशत कमी की जायेगी: 


पर इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के श्रन्त में ऐसे सब आ्ररक्षणों का श्रन्त 
हो जायेगा. 


(२) खंड (१) के श्रनुसार भ्रारक्षित पदों के भ्रतिरिक्त, भ्रथवा उनसे भ्रधिक 
पदों पर आंग्ल-भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्तियों पर इस खंड की किसी बात १४ 
से रुकावट न होगी यदि ऐसे जन श्रन्य समुदायों के जनों की तुलना में कुशलता के 
कारण नियुक्तित के लिये योग्य पाये जाएं. 


२६८. इस संविधान के प्रारम्भ के पदचात प्रथम तीन श्राथिक वर्षों में, 
श्रांग्ल-भारतीय समुदाय के लाभार्थ शिक्षा के सम्बन्ध में वही अ्रनुदान, यदि कोई 
रहे हों तो, संघ तथा प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य २० 
द्वारा दिये जायेंगे जो ३१ मारे १६४८ ई. को भ्रन्त होने वाले झ्राथिक ब में दिये गये थे. 

प्रत्येक उत्तरवर्ती तीन वर्ष की अ्रवधि में, श्रनुदान सद्य:पृ्वंगामी तीन वर्ष की 
ग्रवधि की श्रपेक्षा, दस प्रतिशत कम्त किये जा सकेंगे : 


पर इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के श्रन्त में, ऐसे श्रनुदान, जिस मात्रा 
तक ये झ्रांग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष दान थे उस मात्रा तक श्रन्त हो जायेंगे: २५ 

पर यह और भी कि, इस अनुच्छुद के प्रनुसार कोई भी शकक्षक संस्था अ्रनुदान 
पाने की भ्रधिकारी न होगी जब तक उसके वार्षिक प्रवेश्ञों में न्‍्यून से न्‍्यून चालीस प्रतिशत 
प्रवेश प्रांग्ल-भारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदायों के जनों के लिये प्राप्य न हों. 


२९६. (१) संघ का, अ्रल्प संख्यकों के लिये विशेष अ्रधिकारी होगा जिसको 
प्रधान नियुक्त करेगा, ओर प्रथम श्रनसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे ३० 
प्रत्येक राज्य का, श्रल्प संख्यकों के लिये विशेष श्रधिकारी होगा जिसको उस राज्य 
का शासक नियुक्त करेगा. 


(२) संघ के कार्यों के सम्बन्ध में श्रल्प संख्यकों के लिये इस संविधान के भ्रधीन 
प्रावहित श्रभिरक्षणों (सेफगार्ड ) के सम्बन्ध के सब विबयों का श्रनुसंधान करना, 
आर एसे अ्रवधि-प्रन्तरों में, जिनका प्रधान निवेश करे, श्रभिरक्षणों के कार्यवाहन ३४५ 
पर प्रधान को प्रतिवेदन करना, संघ के विशेष श्रधिकारी का कतंव्य होगा और प्रधान 
एसे सब प्रतिवेदनों को संसद्‌ के समक्ष रखवायेगा. 


(३) इस प्रकार उल्लिखित राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में प्रल्प संख्यकों के लिये 
इस संविधान के भ्रधीन प्रावहित भ्रभिरक्षणों के सम्बन्ध के सब विषयों का भ्रनुसन्धान 
करना श्रौर ऐसे ग्रवधि-भ्रन्तरों में, जिनका उस राज्य का शासक निदेश करे, श्रभिरक्षणों ४७ 
के कार्यवाहन पर शासक को प्रतिवेदन करना, उस राज्य के विशेष श्रधिकारी का कतंव्य 
होगा, भ्रौर राज्य का शासक ऐसे सब प्रतिवेदनों को उस राष्य के विधान-मंडल के 
समक्ष रखबायेगा. 


प्रथम अ्रनुसूची के 
भाग १? के राज्यों 
के ग्रनुसूचित क्षेत्रों 
के प्रशासन पर 
तथा ग्नुश्नचित 
वबनजातियों के 
कल्याएार्थ 

संघ का नियंत्रण 


पिछड़ी हई 
जातियों की 
ग्रवस्थाओं के 
अनुसन्धान 

के लिये आयोग 
की नियक्ति. 
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३००. (१) प्रथम श्रनुसची के भाग १ म उस समय उल्लिखित रहे राज्यों 
के श्रनसुचित क्षेत्रों के प्रशासन शौर श्रनुसुचित वनजातियों के कल्याए पर प्रतिवेदन 
करने के लिये श्रायोग की नियुक्तित श्रादेश द्वारा प्रधान किसी समय कर सकेगा श्रोर 
इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर (तो) करेगा (ही) 


ग्रायोग को रचना, शक्तियां श्रौर कार्पप्रणाली आ्रादेश में परिभाषित रह सकेंगी ५, 
श्र उसमें वे श्रानुषंगिक श्रौर सहायक प्रावधान भी रह सकेंगे जिन्हें प्रधान श्रावश्यक 
ग्रथवा वाऊछनीय समभेे. 


(२) संघ की श्रधिशासी शक्ति का विस्तार, ऐसे राज्य को उस प्रकार निवेश 
देने तक होग्रा जो उस राज्य की श्रनुसुचित वनजातियों के कल्याए के लिये उस निदेश 
में परमावश्यक बताई हुई योजनाओं के बनाने औ्रोर कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखता १० 


हो. 


३०१. (१) प्रधान, ऐसे व्यक्तियों का बना हुआ श्रायोग श्रादेश हारा नियक्त 
कर सकेगा जिन्हें वह भारत के राज्य-क्षेत्र के भोतर सामाजिक और शेक्षएिक रूप 
से पिछड़े हुए वर्गों की भ्रवस्थाओं के श्रोर उनकी कठिनाइयों के अ्रनुसन्धान के लिये 
पोग्य समझे, और जिन्हें वह उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये श्रोर उनकी अ्रवस्था १५ 
को उन्नत करने के लिये जो उपाय संघ अश्रथवा किसी राज्य को करने चाहियें उनके 
बारे में, श्रोर इस प्रयोजन के लिये कितना श्रन॒दान संघ श्रथवा किसी राज्य द्वारा 
दिया जाना चाहिये और किन प्रतिबन्धों के साथ ऐसा श्रनुदान देना चाहिये उनके 
बारे में श्रभिस्तावों के करने के लिये योग्य समझे और ऐसे भ्रयोग की नियुक्ति के आ्रादेश 
में वह कार्य प्रणाली निर्धारित रहेगी जिसका श्रनुसरणा उस आयोग को करना होगा... २० 


(२) इस प्रकार नियक्त श्रायोग श्रपने को सौपे हुए विषयों का श्रनसन्धान 
करेगा और प्रधान को प्रतिवेदन उपस्थापित करेगा जिसमें उपलब्ध तथ्यों का समावेश 
होगा और जिसमें ऐसे श्रभिस्ताव- किये जावेंगे जिन्हें श्रायोग उचित समझे. 


(३) प्रधान, इस प्रकार उपस्थापित प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई 
कार्यवाही की संक्षिप्त व्याख्या सहित, संसद्‌ के समक्ष रखवायेगा. श्र 
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माग १५ 
प्रकीणे 
पंधान ३०२. (१) प्रधान श्रथवा राज्य का शासक श्रपने पद की शक्तियों के 
शासक की प्रयौग श्रौर कतंब्यों के पालन के लिये श्रथवा उन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के 
का पालन में किये हुए भ्रथवा किये जाने का श्रभिप्राय रखने वाले श्रपने किसी कार्य के ५ 


लिये किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी न होगा : 


पर, प्रधान के आचरण का निरीक्षए, इस संविधान के श्रनुच्छेद ५० के श्रधीन 
दोषारोप के भ्रनुसंधान के लिये संसद के किसी श्रागार द्वारा नियुक्त भ्रथवा नामोहिष्ट 
किसी न्यायालय, न्यायाधिकरए श्रथवा निकाय द्वारा किया जा सकेगा : 


पर यह श्रोर भी |क इस खंड की किसी बात का यह भ्रर्थ न होगा कि किसी व्यक्ति १० 
के, भारत-शासन श्रथवा राज्य-शासन के विरुद्ध उन कार्यवाहियों के लाने के श्रधिकार 
सें कोई रुकावट होगी जो इस संविधान के भाग १० के श्रध्याय ३ में वर्णित हे. 


(२) किसी भी प्रकार की दण्ड-का-« वाही प्रधान के विरुद्ध श्रथ?ा किसी राज्य 
के शासक के विरुद्ध उसके पदकाल में किसी न्यायालय में न तो लाई जायेगी श्रौर न 
चाल्‌ रखी जायेगी, १ 


(३) किसी न्यायालय से, प्रधान श्रथवा किसी राज्य के शासक को पकड़ने 
भ्रथवा कारावास देने के लिये, कोई श्रादेशक (प्रौसेस) न निकलेगा. 


(४) कोई दीवानी कार्यवाही, जिसमें प्रधान भ्रथवा किसी राज्य के दासक के 
विरुद्ध कोई श्रध्यर्थना की गई हो, जो उसके श्रपने वेयक्तिक रूप में किये गये श्रथवा 
किये जाने का श्रभिप्राय रखने वाले किसी कार्य के बारे में हो, चाहे वह कार्य उसके 
प्रधान शभ्रथवा ऐसे राज्य के शासक के पद पर प्रवेश होने से पूर्व श्रथवा पश्चात्‌ किया २० 
गया हो, उसके पद-काल में किसी न्यायालय में उस समय तक न की जायेगी जब तक 
ऐसी लिखित सूचना प्रधान, श्रथवा स्थिति के श्रनुसार, शासक को दी जाकर श्रथवा 
उसके कार्यालय में छोडी जाकर दो मास न बीत चुके हो जिसमे कार्यवाही का स्वरूप, 
उसमें के दावे का कारण और कार्यवाही करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, 
तथा निवास स्थान दिये गये हों और उसकी श्रध्यर्थना भी दी गई हो. 


निर्बंचन, भादि. ३०३. (१) इस संविधान में जबतक प्रसंग से श्रन्यथा श्रपेक्षित न हो, 


तब तक निम्नलिखित पदों के वे भ्रर्थ होंगे जो क्रमानुसार नीचे नियत किये गये हे, 
श्र्थात्‌-- 


(क) 'क्रृषि-श्राय” से भ्रभिप्राय वह कृषि-श्राय हे जो भारतीय श्राय-कर 
विषयक प्रधिनियमों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित की गई है; २? 


(ख) “भश्रॉग्ल भारतीय” से श्रभिप्राय उस व्यक्ति से हे जिसका पिता 
श्रथवा पितृ परम्परा में कोई भ्रन्य पुरुष जनक योरोपीय वंश का 
है या था परन्तु जो भारत के राज्य-दक्षेत्र के श्रन्तगंत श्रधिवासित 
हैं श्र जो इस राज्य-क्षेत्र में ऐसे मातापिता से जन्मा हैँ जो 
वहां साधारणतया निवास करते रहे हें श्रोर केवल श्रस्थायी २४* 
प्रयोजनों के लिये नहों ठहरे हे ; 

(ग) “भारतीय ईसाई” से भ्रभिप्राय उस व्यक्ति से हे जो किसी भी प्रकार 
के ईसाई धर्म को मानता है श्रोर जो योरोपोय श्रथवा श्रांग्ल- 


भारतीय नहीं है ; दे 
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(घ) “उधार-ग्रहए” में वाधषिक॑, . 
है, और “उधार” का श्रन्वयन तदनसार किया जाएगा 
(तदनुसार श्रर्थ किया जायेगा) ; 

(&) उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में “मुख्य न्यायाधीश ममुख्य न्याया- 
धिकारो (चीफ जज) भी सम्मिलित है ; 

(च) निगम-कर” से भ्रभिप्राय श्राय पर उस कर से है जो प्रमण्डलों द्वारा ५ 
देय हो श्रौर जिसके बारे में निम्नलिखित प्रतिबन्धों की पूति 
की जाती हो-- 

[१] कि वह कृषि-प्राय के विषय में देय न हो ; 


[२] कि उस कर पर लागू होने वाले किन्‍्हीं श्रधिनियम के श्रनुसार, 
प्रमण्डलों द्वारा दिये जाने वाले कर के विषय में उन प्रप्नण्डलों (९ 
द्वारा, व्यक्तियों को दिये जाने वाले लाभांश में से कोई कमी 
करने का प्राधिकार न हो ; 


[३] कि भारतीय श्राय-कर के प्रयोजनों के लिये ऐसे लाभांश पाने 
वाले व्यक्तियों की समस्त आय की संगएना में, भ्रथवा ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा दिये जाने वाले भ्रथता ऐसे व्यक्तियों को लौट १४ 
कर मिलने वाले भारतीय श्राप-कर को संगएणना में, इस प्रकार 
दिये हुए कर को लेखे में लेने का कोई प्रावधान न हो ; 


(छ) सनन्‍देह की भ्रवस्था में 'तत्स्थानी प्रान्त” श्रथवा “तत्स्थानी राज्य 
से श्रभिप्राय बसे प्रान्त श्रथवा राज्य से हे जिसे प्रधान, 
विवादास्पद किसी विशेष प्रयोजन के हेतु तत्स्थानी प्रान्त श्रथवा, २० 
स्थिति के भ्रनुसार, तत्स्थानी राज्य निश्चित करे ; 


(ज) वार्षिक वृत्ति के रूप में पुंजो राशियों की देनगी की उत्तरदायिता 
के विषय में किसी देय श्रौर किसी प्रत्याभति के श्रधीन किसी 
देय का समावेश “ऋण में है और “ऋणा-प्रभार” का तदनसार 
प्रथे किया जायेगा ; र्२ 


(भ) वर्तमान विधि” से श्रभिप्राय किसी विधि, श्रध्यादेश, श्रादेश, 
उपविधि, नियम श्रथवा श्रानियम से है जिसे इस संविधान के 
प्रारम्भ से पूर्व किसी विधान-मण्डल, प्राधिकारी श्रथवा 
व्यक्ति ने बनाया था जिसे ऐसी विधि, श्रध्यादेश, श्रादेश, 
उपविधि, नियम श्रथवा झ्रानियस के बनाने की शक्ति रही हो ३० 
परन्तु जिसमें यूनाइटेड किगडम की संसद के किसी भ्रधिनियम का 
श्रथवा उसके श्रधीन बनाये हुए परिषत्स्थित प्रादेश ( प्रार्ड र-इन- 
काउंसिल) का समावेश नहीं ; 


(उ7) संघान न्यायालय” से अ्रभिप्राय भारत-शासन भ्रधिनियम, १६३५, 
के श्रनुसार संघटित संघान न्यायालय से है ; न्‍ 


(2) “वस्तुओं” में समस्त सामग्रियों, पदार्थों श्रोर वस्तुओ्रों का समावेश है; 


(5) प्रत्याभूति” में किसी ऐसी उत्तरदायिता का समावेश हैँ जो किसी 
उपक्रमए के लाभों के उल्लिखित राशि से न्यून होने की श्रवस्था 
में, देने के हेतु इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व उठाई गई हो ; 
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(ड) “उत्तर वेतन से अभिप्राय किसी व्यक्ति को श्रथवा उसके बारे 
में दिये जाने वाले किसी प्रकार के उत्तर वेतन से है चाहे 
वह अंशदायी हो या न हो श्रीर इसमें इस प्रकार दिये जाने वाले 
सेवा-निवृत्त वेतन, इस प्रकार दिये जाने वाले श्रानुतोषिक और 
इस प्रकार दी जाने बाली किसी ऐसी राशि अ्रथवा राशियों ५ 
का समावेद् हें जो (प्रावधायी प्रणीवि) प्राविडेन्ट फंड के 
चन्दे को वापिस देने के रूप में दी जाने वाली हो चाहे वह 
ब्याजसहित हो श्रथवा ब्याजरहित अ्रथवा उसमें कोई श्रन्य 
बढती हो ; 


(ढ) 'लोक-अ्रधिसूचना” से श्रभिप्राय भारतीय सूचनापत्र (गजट झ्राफ १० 
इण्डिया) में, श्रथवा स्थिति के भ्रनुसार, किसी राज्य के राजकोय 
सुचनापत्र में दी हुई श्रधिसूचना से हैं ; 


(ए) “ प्रतिभूतियो” में स्कन्ध का समावेश है ; 


(त) “करारोपए” में किसी कर श्रथवा प्रवेदय कर का समावेश हे, चाहे 
वह सामान्य श्रथवा स्थानीय श्रथवा विशेष हो, श्रौर कर” का १५ 
तदनुसार श्रर्थ किया जायेगा ; 


(थ) आय पर कर” में ग्रतिरिक्त लाभ कर के स्वरूप के कर का समा- 
वेश है ; 


(द) “अ्रयोमार्ग” (रेलवे) में पुएंतया किसी नगर समिति के भीतर ही 
न होने वाले रथ्यायान (टद्रामवे) का समावेद्य हे ; ६ 


(घ) संघ-श्रयोभा्ग” (संघ रेलवे) में इण्डियन स्टेट रेलवे (देद्ञी 
राज्य झ्योमार्ग ) का समावेश नहीं हे परन्तु इस को छोडकर 
जो गौए श्रयोमार्ग (माइनर रेलवे ) नहीं हे, उन सब भ्रायोमागों 
का समावेद हे ; 


(न) “िशी राज्य भ्रयोमागंं” (इंडियन स्टेट रेलवे) से श्रभिप्राय २५ 
उस श्रयोमा्ग का है जिस का स्वामी प्रथम श्रनुसूद्ी के भाग ३ 
में उस समय उल्लिखित रहा कोई राज्य हैं श्र जो यातो 
ऐसे राज्य द्वारा या ऐसे राज्य की श्रोर से उस संविदा का श्रनु- 
सरणएा न करते हुए चालित हूँ जो संविदा उस राज्य के साथ भारत- 
शासन ने की हो श्रथवा भारत-शासन की झोर से की गई हो ३० 
झथवा उस राज्य के साथ संघ श्रयोमार्ग छलाने वाले किसी 
प्रमण्डल ने की हो ; 


(प) “गोए भ्रयोमार्ग” (माइनर रेलबे) से श्रभिप्राय उस श्रयोमार्ग से 
है जो एक ही राज्य में पुएंतया स्थित हो और समान चौड़ाई 
या श्रसमान चोडाई के संघ श्रयोमार्ग से लगातार यातायात- ३५ 
पंक्ति न बनाता हो ; 


(फ) “भनुसुच्ती” से इस संविधान की प्रनुसूची का प्रभिप्राय है ; 
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(ब) “अ्रनुसूचित जातियों” से प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य के सम्बन्ध में ऐसी जातियों, प्रजातियों 
या बनजातियों से भ्रथवा जातियों, प्रजातियों या वन-जातियों 
के भागों भ्रथवा उन में के समहों से भ्रभिप्राय हे जो भारत-शासन 
(अ्रनुसुचित जाति ) श्रादेश, १६३६, में भारत शासन पग्रधिनियम, ५ 
१६३५, की पंचम और षष्ठ श्रनुसूचियों के प्रयोजनार्थ तत्स्थानी 
प्रान्त के लिये भ्रनुसूचित जातिया उल्लेख की गई हैं ; 


(भ) “अनुसूचित वन-जातियों” से प्रथम श्रनुसच्ती के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्यों को भ्रष्टम अ्रनुसुची के भाग १ से £ 
के जो भाग क्रमशः लाग होते हों उनमें उल्लिखित वन-जातियों १० 
प्रथवा समुदायों का श्रभिप्राय हे. 


(२) जब तक प्रसंग से श्रन्यथा भ्रपेक्षित न हो, तब तक इस संविधान के 
निर्वंचन के हेतु सामान्य-परिभाषा-प्रधिनियम्त (जनरल क्लाजंज एक्ट), १८६७ 
(संख्या १०, १८६७ ई.) लागू होगा. 


(३) इस संविधान में संसद्‌ के, या संसद्‌ द्वारा निम्ित, भ्रधिनियमों या १६ 
विधियों के किसी निर्देश में, भ्रथवा प्रथम भ्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के विधान-मण्डल के या विधान-मण्डल द्वारा निर्मित भ्रधिनियमों 
या विधियों के किसी निर्देश में, प्रधान द्वारा या स्थिति के भ्रनुसार शासक द्वारा बनाये 
हुए ब्रभ्यादेश के निर्देश का भ्न्‍्वयन सम्मिलित समभा जायेगा. 


संविधान के 
संशोधन की 
कार्य प्रणाली. 


ग्रल्पसंख्यकों के 
लिये स्थानों का 
आरक्षण केवल 
दस वर्ष तक 
प्रवत्त रहेगा जब 
तक कि उसका 
प्रवर्तन संविधान 
के संशोधन से 


चालू न रखा 
खाये. 
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भाग १६ 
संविधान का संशोधन 


३०४. (१) संसद के किसी श्रागार में तदर्थ विधेयक पुर:स्थापित करके 
संविधान के संशोधन का सूत्रपात किया जा सकेगा, झोर जब प्रत्येक भ्रागार में, उस 
प्रागार की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस श्रागार में उपस्थित श्रोर मत ४५ 
देनेवाल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से, वह विधेयक पारित हो जाये 
तो वह प्रधान के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिये रखा जायगा और विधेयक को ऐसी 
स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के श्रभिसमयों के श्रनुसार संविधान संशोधित हो 
जायेगा : 


पर यदि ऐसे संशोधन से-- १० 
(क) सप्तम भ्रनुसूची की सूच्ियों में से किसी में ; 
(ख) संसद में राज्यों के प्रतिनिधान में ; श्रथवा 
(ग) सर्वोच्च न्यायालय की दक्षितयों में , 


कोई परिवतंन इष्ट हो तो प्रथम श्रनुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यों के कम से कम श्राधे राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा श्रौर उस श्रनुसूची के 
भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के कम से कम एक-तिहाई के विधान 
मण्डलों द्वारा उस संशोधन का उपोह्ृलन (रेंटिफिकेशन ) भी श्रपेक्षित होगा. 


(२) अ्रन्तिम पूर्ववर्ती खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, शासक को चुनने 
की पद्धति सम्बन्धी या प्रथम ग्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य के विधान-मण्डल के शब्रागारों की संरुया सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधानों २० 
में कोई परिवर्तन चाहने वाले संशोधन का सूत्रपात, उस राज्य की विधान-सभा में 
ग्रथवा जिस राज्य में विधान-परिषद्‌ हें वहां राज्य के विधान-मण्डल के किसी झ्रागार 
में, तदर्थ विधेयक पुर:स्थापित करके, किया जा सकेगा, ओर जब विधेयक विधान-सभा 
द्वारा या, जहां राज्य में विधान-परिषद्‌ हे वहां राज्य के विधान-मण्डल के दोनों श्रागारों 
&रा विधान-सभा या प्रत्येक आगार की, जेसी भी स्थिति हो, समस्त सदस्य-संख्या २५ 
के बहुमत से पारित हो जाता हेँ तो, वह उपोदबलन (रंटिफिकेशन ) के लिये संसद्‌ 
के समक्ष रखा जायगा और जब वह संसद्‌ के प्रत्येक श्रागार द्वारा, उस आगार की समस्त 
सदस्प-संख्या के बहुमत से उपोदबलित हो जाय तो वह प्रधान के समक्ष स्वीकृति के 
लिये रखा जायगा और विधेयक को ऐसी स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के भ्रभि- 
समयों के श्रनुसार संविधान संशोधित हो जायेगा. ३० 


व्याख्या.--जहां प्रथम श्रनुसुची के भाग ३ में उस समय राज्यों का कोई 
समूह उल्लिखित है, तो इस श्रनुच्छेद के खंड (१) के परादिक के प्रयोजनार्थे, सारा समूह 
एक राज्य समझा जायेगा. 

३०५. इस टंविधान के अनुच्छेद ३०४ में किसी बात के होते हुए भी, संत्तद्‌ 
से या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उससमय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान- ३५ 
मण्डल में मुसलमानों, पक चत जातियों, भ्रनुसुचित वन-जातियों श्रथवा 
भारतीय ईसाइयों के स्थानों के आरक्षएा-सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधान, 
इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की श्रवधि में, संशोधित न किये जायेंगे श्रौर दस 
वर्ष के श्रवसान पर, वे प्रावधान प्रभावी न रहेंगे जब तक कि संविधान के संशोधन 


द्वारा उनका प्रव्तत चालू न रखा गया हो. ० 


कुछ विषयो के 
सम्बन्ध में, संसद्‌ 
को विधि बनाने 
का अस्थायी 
ग्रधिकार मानो 
किये संमवर्ती 
सूची के विषय 
ही. 


वर्तमान विधियों, 
और उनके 
संशोधित रूपों 
का चालू रहता. 
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'माग १७ 
अस्थायी ओर अन्‍्तवेर्ती प्रावधान 


३०६. इस संविधान में किसी बात॑ के होते हुए भी, संसद को, इस संविधान 
के प्रारम्भ से ५ वर्ष की ग्रवधि तक निम्न विषयों के सम्बन्ध में, विधि बनाने का भ्रधिकार 
होगा, मानों कि ये विषय समवर्ती सूची में श्रंकित हों, भ्र्थात्‌ :-- प्‌ 


(क) सूती श्रौर ऊनी वस्त्र, कागज (जिस में समाचार पत्र का कागज 
सम्मिलित है), खाद्य-पदार्थ (जिसमें खाने योग्य तल-बीज 
श्रोर तेल सम्मिलित है ), मिट्टी का तेल और उससे बनी हुई 
वस्तुएं, यन्त्र द्वारा चलने वाले वाहनों के श्रतिरिक्त भाग (पुरजे ), 
कोयला, लोहा, इस्पात ओर श्रभ्नक का किसी राज्य के श्रन्दर १० 
व्यापार श्रोर वाएिज्य श्रौर उनके उत्पादन, प्रदाय श्रोर 
बितरण ; । 


(ख) स्थानच्यत व्यक्तियों की सहायता और उनका पुनःप्रतिस्थापन ; 


(ग) इस श्रनच्छेद के खण्ड (क) और (ख) में वर्णित विषयों से सम्बद्ध 
विधियों के विरुद्ध श्रपराध, उन विषयों में से किसी के प्रयोजनाथ १५ 
परिप्रइन श्रौर समंक (स्टेटिस्टिक्स), उन विथयों में से किसी 
के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के श्रतिरिक्त श्रन्य सभी 
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार श्रौर शक्तियां, तथा उन विषयों 
में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, किन्तु वे शुल्क नहों, जो किसी 
न्यायालय द्वारा लिये जायें; २० 


किन्तु संसद्‌ द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जिसे संसद्‌ इस श्रनुच्छेद के प्रावधानों 
के श्रभाव में बनाने के लिये समर्थ न होती, उक्त कालावधि के श्रवसान पर, 
ग्रसमर्थता की मात्रा तक प्रभावी न रहेगी, उन बातों के विषय को छोड कर जो 
उस भ्रवसान के पु की हुई श्रथवा करने से छोडी हुई हों. 


३०७. (१) इस संविधान के श्रन्य प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए इस २५ 
संविधान के प्रारम्भ के सद्यः पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में सब प्रवत्त विधियां 
तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि समर्थ विधान मण्डल या श्रन्य समर्थ प्राधिकारी 
द्वारा वे परिवर्तित, विखण्डित या संशोधित न कर दी जायें. 


(२) प्रादेश द्वारा प्रधान यह प्रावधान कर सकेगा कि ऐसी तिथि से, जो 
झादेश में उल्लिखिंत हो, भारत के राज्यक्षेत्र में या उस के किसी भाग में कोई प्रवत्त ३७ 
विधि, ऐसे उपयोजनों झ्ौर संपरिवर्तनों के साथ, चाहे वे विखंडन या संशोधन के रूप 
में हों, जो कि उस विधि के प्रावधानों को इस संविधान के प्रावधानों से सुसंगत करने 
के लिये उसको प्रावश्यक या उचित दीखें, प्रवृत्त रहेगी, जब तक विधान-मण्डल या 
प्रन्य समर्थ प्राधिकारी उसका विखण्डन श्रथवा संशोधन न करे और ऐसे उपयोजनों 


श्र संपरिवत्तनों पर किसी न्यायालय में कोई श्रापत्ति (प्रघन) न की जायगी. ३५ 


व्याख्या १.--इस भ्रन॒च्छेद में “प्रवृत्त विधि” पद में वह विधि भी सम्मिलित 
होगी जिसे इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारतीय राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मण्डल 
या भ्रन्य समर्थ प्राधिकारी ने पारएा (पास) या निर्माए की हो श्रोर जो पूर्व विखवण्डित 
न कर दी गई हो, यद्यपि वह या उसके भाग उस समय सर्वेथा, या विश्वेष क्षेत्रों में, 
प्रवर्तन में न हों. ४० 


संघान न्यायालय 
के न्यायाधीशों का 
सर्वोच्च न्याया- 
लय के न्यायाधीश 
हो जाना और 
संघान न्यायालय 
में या सपरिषद्‌ 
सम्राट के समक्ष 
लम्बित कार्य- 
वाहियों का 
सर्वोच्च न्याया- 
लय में स्थानान्त- 
रित हो जाना. 


इस संविधान 

के प्रारम्भ के 
पदचात्‌, इसके 
प्रावधानों के 
ग्रधीन, न्याया- 
लयों, प्राधि- 
कारियों ्रौर 
ग्रधिकारियों का 
्रपने अपने 
प्रकार्यों को करते 
रहना. 
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व्याख्या २.--भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-संडल या अन्य समर्थ 
प्राधिकारी द्वारा पारित या निम्चित कोई विधि, जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
सद्य: पुर्व भारत के राज्यक्षेत्र में प्रभावी होने के साथ साथ बाहच्य-राज्य-क्षेत्र-प्रभावी है, 
पुर्वक्त उपयोजनों और संपरिवर्तनों के साथ बाहुच-राज्य-क्षे१-प्रभावी बनी रहेगो. 


व्याख्या ३.--इस . श्रनच्छेद की किसी बात का यह श्रर्थ न होगा कि किसी ५ 
श्रस्थायो श्रधिनियम का प्रवर्तत उसके भ्रवसान को निर्धारित तिथि के पदचात्‌ चाल 
रहेगा. 


३०८. (१) इससंविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्य:पुर्वे पद धारए। किये रहने 
वाले संघान न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने श्रन्यथा निश्चय न किया 
हो, उस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे औौर तब वे ऐसे बेतनों १० 
श्रौर भ्रधिदयों के, तथा श्रवकाश और उत्तरवेतन सम्बन्धी ऐसे ग्रधिकारों के श्रधिका री 
होंगे जो इस पं विधान के श्रनुच्छेद १०४ के श्रधोन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 
के विषय में प्रावहित हे. 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर संघान न्यायालय में लम्बित व्यवहार 
सम्बन्धी या दण्ड सम्बन्धी, सब मुकदमे, पुनविचार प्रार्थनाएँ तथा कार्यवाहियां १४५ 
सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जायेगी श्रोर सर्वोच्च न्यायालय को उनके 
सुनने श्रौर नि्ाय देने का क्षेत्राधिकार होगा तथा इस संविधान के प्रारम्भ के पृ, 
संघान न्यायालय द्वारा दिये हुए निएंयों और आ्रादेशों को बसा ही बल और प्रभाव 
प्राप्त ऐोग। मानों कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हों. 


(३) इस संविधान की प्रारम्भ तिथि को श्रोर उसके पश्चात्‌, भारत-राज्य- २७ 
क्षेत्र के प्रन्तगंत किसी न्यायालय के किसी प्रादेश श्रौर श्रादेशा के विरुद्ध श्रथवा सम्बन्ध 
में पुनविचार प्रार्थनाओं श्रौर याचनाओ्रों को सुनने श्रौर ति्णीय करने का, सपरिषद्‌ 
सम्राट का क्षेत्राधिकार, जिस में सम्राट के परमाधिकार के बल पर सम्राट द्वारा 
दण्ड विषयक प्रयोकतव्य क्षेत्राधिकार सम्मिलित है, समाप्त हो जायेगा और उस 
दिन, सपरिषद सम्राट के समक्ष लम्बित सब पुनविचार प्रार्थनाएँ और श्रन्य कार्य- २५ 
वाहियो सर्वोच्च न्यायालय में स्थानागतरित हो जायेंगी श्रौर सर्वोच्च न्यायालय उनका 
निएय करेगा. 

(४) इस श्रनुच्छेद के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये संसद्‌ विधि द्वारा 
प्रावधान बना सकेगी. 


३०९. भारत के समस्त राज्यक्षेत्र के व्यवहार, दण्ड और श्रागम क्षेत्रा- 
धिकारवाले सब न्यायालय तथा न्यायसम्बन्धी, भ्रधिशासन सम्बन्धी और लिपिक 
सम्बन्धो सब प्राधिकारी शोर सब प्रधिका री इस सं विधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए 
भ्रपने श्रपने प्रकार्यों को करते रहेंगे. 


उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों 
के विषय में 
प्रावधान. 


संघ के श्रस्थायी 
विधान-मंडल तथा 
प्रधान आदि के 
विषय में 
प्रावधान, 


प्रथम अनुसूची 
के भाग १ के 
प्रत्येक राज्य के 
प्रस्थायी विधान- 
मण्डल,शासक 
ग्रादि के विषय 
में प्रावधान: 
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३१०. इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्यःपुर्व पद धारएा किये रहने वाले 
किसी प्रान्त के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने श्रन्यथा निश्चय 
न किया हो, उस तिथि को तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे 
श्रौर तब वे ऐसे वेतनों श्रोर श्रधिदयों के तथा श्रवकाश श्रोर उत्तर बेतन सम्बन्धी 
ऐसे अधिकारों के श्रधिकारी होंगे जो इस संविधान के श्रनुच्छेद १९७ में उच्च ५ 
न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रावहित हू 


३११. (१) जब तक संसद के दोनों भ्रागार इस संविधान के श्रधीन यथा विधि 
संघटित न हो चके हों श्र प्रथम सत्र में मिलने के लिये बुलाये नजा चुके हों, तब तक 
भारत के अश्रधिराज्य (डोमीनियन ) की संविधान-सभा, संसद्‌ को दी हुई सब शक्तियों 
का प्रयोग और कतेंव्यों का पालन स्वयं करेगी श्रोर विशेषतः संसद के दोनों श्रागारों १० 
का यथाविधि संघटन कराने के लिये, तथा संसद के प्रत्येक श्रागार के निर्वाचन विषयक 
श्रोर उससे सम्बद्ध सब बातों के लिये प्रावधानार्थ, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 
सम्मिलित हे तथा ऐसे श्रन्य श्रानृपंगिक और समनुवर्ती विषयों के लिये, जो इस 
संविधान के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के हेतु श्रावशरयक समभे जायें, विधि बना 
सकेगी १्भ्‌ 


व्याख्या.--इस खण्ड के प्रयोजनाथं, भारत के श्रधिराज्य (डोमीनियन ) 
की संविधान-सभा में, वे सदस्य सम्मिलित समभे जायेंगे जो श्राकस्मिक रिक्तियों की 
पूति के लिये, एतदर्थ सभा द्वारा निर्मित नियमानुसार चुने गये हे परन्तु वे सदस्य 
सम्मिलित न समझे जायेंगे जो किसी ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधान करते हू जो प्रथम श्रन॒- 
सूची में सम्मिलित नहीं. २० 
(२) भारत-शासन-अ्रधिनियम, १६३५, के श्रनुसार, भ्रधिराज्य के विधान- 
मण्डल के रूप में जब संविधान-सभा प्रकार्य करे तब उस सभा का जो श्रध्यक्ष हो वह 
इस श्रनच्छेद के खण्ड (१) के ग्रधीन प्रकार्य करने वाली संविधान सभा 
का श्रध्यक्ष बना रहेगा 


(३) जब तक इस संविधान के भाग ४ के अ्रध्याय १ के प्रावधानों के श्रनुसार २५ 
प्रधान निर्वाचित न हो जाय और श्रपने पद पर प्रवेश न कर ले, तब तक, वह व्यक्ति 
जिसे भारत-ग्रधिराज्य की संविधान सभा एतदथ निर्वाचित कर ले, भारत का अस्थायी 
प्रधान होगा 


(४) इस संविधान के प्रारम्भ के सद्य:पुर्व भारत-अ्धिराज्य के मन्त्रियों के 
पद-धारण किये रहने वाले सब व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के पदचात्‌ इस संविधान के ३० 
ग्रधीन श्रस्थायी प्रधान की मन्त्रि-परिषद के सदस्य हो जायेंगे 


३१२. (१) जब तक प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित 
रहे प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के एक श्रथवा दोनों आ्रागार इस संविधान के प्राव- 
धानों के प्रधीन पथाविधि संघटित न हो च॒के हों श्रौर प्रथम सत्र में मिलने के लिये बुलाये न 
जा चके हों, तब तक, इस संविधान के प्रारम्भ के सद्य:पृत्र प्रकाय करने वाले तत्स्थानी ३५ 
प्रान्त के विधान-मण्डल के एक श्रथवा दोनों झआगार, उन शक्तियों का प्रयोग 
ग्रौर कत्तंव्यों का पालन करेंगे जो ऐसे राज्य के विधान-मण्डल के श्रागार या 
श्रागारों को इस संविधान के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त हे. 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ के सद्चःपृ्वें, किसी प्रान्त की, विधान-सभा 
के भ्रध्यक्ष या विधान-परिषद्‌ के प्रधान का पदधारए किये रहने वाला व्यक्ति, ऐसे ४० 
प्रारम्भ के पदचात, प्रथम भ्रनुसुची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी 
राज्य की विधान-सभा का भ्रध्यक्ष या जैसी भी स्थिति हो, विधान-परिषद्‌ का सभा- 
पति होगा, जब कि ऐसी सभा या परिषद, इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के प्रनुसार 
प्रकाय करेगी 


कठिनाइयों को 
दूर करने की 
प्रधान की शक्ति. 


१११ 


(३) जब तक कि इस संविधान के भाग ६ के श्रध्याय २ के प्रावधानों के 
भ्रनुसार नया शासक निर्वाचित (नियुक्त) न हो जाय और श्रपने पद पर प्रवेश न 
कर ले, तब तक वह व्यक्ति जो इस संविधान के प्रारम्भ के सद्य:पुर्व किसी प्रान्त में 
शासक का पद धारणा कर रहा है, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌, प्रथम अ्रनुसुची के भाग 
१ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य का श्रस्थायी शासक होगा. भर 


(४) इस संविधान के प्रारम्भ के सद्य:पुर्व किसो प्रान्त में मन्ध्रियों के पद- 
धारए किये रहने वाले सब व्यक्त, ऐसे प्रारस्भ के पहचात्‌, प्रथम श्रनुसूची के भाग ९ में, 
उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य के श्रस्थायी शासक की मन्त्रि-परिषद्‌ के 
सदस्य हो जायेंगे. 


३१३. (१) इस संविधान के श्रनच्छेद ३११ के खण्ड (१) के श्रधीन रहते १० 
हुए प्रधान, किन्‍्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिये, विशेषतः जिनका संबध भारत- 
शासन-अधिनियम, १६३४, के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण 
से हैं, श्रादेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उस कालावधि में जो श्रादेश में उल्लिखित 
हो, यह संविधान ऐसे उपयोजनों के सहित प्रभावी होगा, जिसे कि वह श्रावश्यक 
या उचित समभे, चाहे वे उपयोजना, परिवर्तन, परिवर्धन या विखण्डन के रूप के हों : १५ 


पर इस संविधान के भाग ४ के अध्याय २ के भ्रनुसार यथाविधि संघटित संसद 
की पहली बेठक के पदचात्‌ ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायगा. 


(२) इस प्न॒च्छेद के खण्ड (१) के अ्रधीन दिया हुश्रा प्रत्येक श्रादेश संसद्‌ 
क प्रत्येक श्रागार के समक्ष रखा जायगा. 
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भोग १८ 

प्रारम्म और विखण्डन 
प्रारम्भ. ३१४. यहसंविधान . .. - «४-४: को प्रवततमान होगा. 
विखण्डन., ३१५. भारतीय स्वाधीनता अ्रधिनियम, (इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट), 


१६४७, तथा भारत शासन अ्रधिनियम, (गवर्नेमेन्ट श्राफ इन्डिया एक्ट), |, 
१६३५, भारत (कंद्रीय शासत और विधान-संडल) अधिनियम [इण्डिया 
(सेण्ट्ल गवनंमेंट एण्ड लेजिसलेचर, एक्ट], १६९४६ के सहित, तथा भारत-शासन श्रध्ि- 
नियम (गवर्नमेंट श्राफ इण्डिया एक्ट), १६९३५, को संशोधन ओर श्रनपुरण 
करन वाले भ्रन्य सब प्रधिनियम प्रभावशुन्य, हो जाएँगे. 
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प्रथम अनुसूची 
(अनुच्छेद १ और ४) 
भारत के राज्य और राज्यक्षेश्र 
भाग १ 


इस संविधान के झ्रारम्भ होने से सद्यःपुर्व शासक के प्रांतों के नाम से ५ 


निम्न प्रकार ज्ञात राज्यक्षेत्र :-- 
मद्रास: 

बम्बई. 

पश्चिमी बंगाल. 
संयुक्त प्रांत. 

बिहार. 

पूर्वी पंजाब. 

मध्यप्रांत और बरार. 
अ्रासाम. 

उड़ीसा. 


*े 
+ 


ही, कि 220 ४ 


भाग २ 


इस संविधान के श्रारम्भ होने से सद्य:पुर्व मुख्यायुक्त (चीफ कमिश्नर ) के 


प्रांतों के नाम से निम्न प्रकार ज्ञात राज्यक्षेत्र :-- 
१. दिल्‍ली. 
२. श्रजमेर-मेरवाड़ा सहित पंथ पिपलोदा के 
३. कुर्ग. 


भाग २३ 
विभाग (क) 

निम्नलिखित देशी राज्य -- 

१. मंस्र. 

काइमीर. 

ग्वालियर. 

बडोदा. 

श्रावणकोर.- 

कोचीन. 

उदयपुर. 

अयपुर. 


6. 0 का कक आर 


॥3 


१० 


२० 


२०५ 


३७० 


११४ 


६. जोधपुर. 

१०. बीकानेर. 

११. ग्रलवर, 

१२. कोटा. 

१३. इन्दोर. प्र 
१४, भोपाल, 
१५. रीवा. 
१६. कोल्हापुर. 
१७. पटियाला. 
१८. मयूरभंज. १० 
१६९. काठियावाड़ का संयुक्त राज्य: 


विभाग(ख) 


श्रौर सब दूसरे देशी राज्य जो इस संविधान के झ्रारम्भ होने से सद्य:पुर्व 
भारत-प्रधिराज्य के श्रन्तगंत थे. 


भाग ४ १५ 
अन्दमान और निकोबार द्वीप 


११४ 


हितीय अनुमूची 


(अनुच्छेद ४५ (३), ६२ (६), ७९, १०४, १२४ (२), १३५ (३) 
१४५ (५), १६३ और १९७] 


माग १ तर 
प्रधान के और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे ५ 
राज्यों के शासकों के सब्रंध में प्रावधान 


१. प्रधान को तथा प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे राज्यों के शासकों को प्रतिमास निम्नलिखित परिलाभ दिये जायेंगे भश्र्थात :-- 


रु. 
प्रधान को ... कह 23% ०» ४,५०० 
राज्य केशासक को ...  --- . --- ४,५०० १० 


२. प्रधान को और श्ञासकों को श्रपनी श्रपनी पदावधि में प्रतिमास निम्न- 
लिखित श्रधिदेय भी दिये जायेंगे जिससे कि वे सुविधा और गरिमापूर्वक श्रपने 
भपने पदों के कतेव्यों का पालन कर सके :---- 

रु. 
प्रधान को 
राज्य के शासक को 


३. अपने पद-ग्रहए करने के लिये , परिवार के साथ, यदि परिवार हो तो 
तथा अपने श्रोर श्रपने परिवार के संभार सहित, यात्रा करने में प्रधान का श्रोर शासक 
का जो वास्तविक व्यय हो उसके बराबर अ्रधिदेय उनको दिया जायगा 

४. श्रपनी अपनी संपूएो पदावधि में प्रधान को तथा प्रत्येक शासक को बिना 
किराया या भाड़ा दिये अ्रपने श्रपने उपयोग के लिए मिले हुए पदावासों, रेलवे सलनों 
(श्रयोमार्ग विलासकोष्ठ ), नदी-वाहनों, विमानों, मोटरगाड़ियों के उपयोग, का श्रधिकार 
होगा और इन सब के संधारण के संबंध सें उन पर कोई व्यक्तिगत प्रभार न पड़ेगा 

५. जब उपप्रधान या और कोई दूसरा व्यक्त प्रधान के प्रका्यों का पालन 
करता हो या उसका स्थावापदन्न हो अथवा जब कोई व्यक्ति शासक के प्रकार्यों का पालन 
करता हो तब वह कंडिका (परा) १ झौर २ में दिए हुए उन्हीं बेतनों और प्रधिदेयों 
को पाने का श्रधिकारी होगा जिनका कि वह प्रथान या वह शासक श्रधिफारी था 
जिसके प्रकार्यों का, जेसी कि स्थिति हो, वह पालन करता हे या जिसका वह स्थाना- 
पन्न होता हें श्रोर इस श्रनुसुची को कंडिका ४ के प्रावधान उसको तब तक लागू होंगे 
जब तक कि वह इस प्रकार प्रकार्यों का पालन करता हू या स्थानापन्न होता हे परंतु 
कंडिका ३ के प्रावधान उसको लाग न होंगे 


भाग २ 
संघ के और प्रथम अनुसूची के भाग १ के गर्ज्यों के 
मंत्रियों के लिये प्रावन्नान 
६. संघ के प्रधान मंत्री को श्रोर प्रत्येक दूसरे मंत्रो को वे वेतत और अ्रधिदेय 
दिये जायेंगे जो इस संविधान के प्रारल्भ से सद्य.पुर्व भ्धिराज्य के प्रधान मंत्री तथा 
प्रत्येक मंत्री को क्रमशः देय थे 
७. प्रथम ग्रनुगूत्ती के भाग १ जें उप सप| उल्लिखित रहे किसी राज्य के 


मंत्रियों को वे वेतन श्रौर ग्रधिदेय 'देये जायेंगे जो संविधान के प्रारम्भ से सद्यःपूर्व 
बत्सथानो प्रास्छ के संज्रियों को देय थे 


3.4 


११६ 


भाग ईद 


लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा राज्यपरिषिद के सभापति तथा 
उपसभाषाति, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्याँ 
की विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा इन राज्यों 


हि 


की विधान-परिषदों के सभापति तथा उपसभापति संबंधी ५ 
प्रावधान 


८. लोक-सभा के भ्रध्यक्ष श्रौर राज्यपरिषद्‌ के सभापति को वे वेतन श्रौर 
प्रधिदेय दिये जायेंगे जो इस संविधान के सद्य:पूर्व भारत के ग्रधिराज्य की संविधान- 
सभा के शभ्रध्यक्ष को देय थे तथा लोक-सभा के उपाध्यक्ष को और राज्यपरिषद्‌ के उपसभा- 
पति को वे वेतन और श्रधिदेय दिये जायेंगे जो कि १५ श्रगस्त सन्‌ १९४७ के १० 
सद्य: पूर्व केन्द्रीय विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के उपप्रधान को श्रौर 
केंद्रीय राज्यपरियद्‌ (कौंसिल श्राफ स्टेट) के उपप्रधान को क्रमद्ः देय थे. 


£. प्रथम श्रनुसुच्ी के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की 
विधानसभा के श्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधानपरिषद्‌ के सभापति श्रोर 
उपसभापति को वे देतन श्रोर ग्रधिदेय दिये जायेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
सद्यःपूर्व तत्स्थानी प्रांत की विधान-सभा के श्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान- १४ 
परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभापति को क्रमशः देय थे श्रौर जहां तत्स्थानी प्रान्त 
में कोई विधानपरिषद्‌ नहीं थी तो उस राज्य की विधान-परिषद्‌ के सभापति और 
उपसभापति को वे वेतन श्रोर श्रधिदेय दिये जायेंगे जो उस राज्य का शासक निश्चित 
क्करे. 


भाग द॑ 
सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों क लिये प्रावधान २० 


१०. सर्वोच्च न्यायालय के तथा भारत राज्यक्षेत्र के श्रंतगंत, प्रथम श्रनुसूची 
के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड़कर, प्रत्येक उच्च न्यायालय 
के न्‍्यायाधीदों को, उस समय के लिये जो वे वास्तविक सेवा में व्यतीत करें, निम्न दर २५ 
से मासिक वेतन दिये जायेंगे, भ्रर्थात्‌ :-- 


सर 

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को  --. ५,००० 

सर्वोच्च न्यायालय के किसी श्रन्य न्यायाधीश को ४,५०० 

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधोश को +०- ४,००० 

उच्च न्यायालय के किसी श्रन्य न्यायाधीश को ३,५००: ३० 


पर यदि सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्ति के समय, भारत- 
शासन को या उसके किसी पू्वेगमी शासन को श्रथवा प्रथम श्रनुसूची के भाग १ 
से उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन की या उसके किसी पुर्वंगामी 
शासन को सेवा के लिए (श्रयोग्य होने श्रथवा घायल होने के उत्तरवेतन से भिन्न) 


उत्तरवेतन पा रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवः के उसके वेतन में से उस उत्तर- ३४५ 
बेतन की राशि घटा दी जायगी. 


११. प्रपने कर्तव्यों के संबंध में भारत-शासन-क्षेत्र में यात्रा करन के लिए 
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अ्रथवा अन्य किसो न्यायाधीश का, तथा 
भारत-राज्य-क्षेत्र में, उन राज्यों को छोड़कर जो प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय 
उल्चिशित हूँ, स्थिन्न उच्च न्यायात्य के मत्य न्यायाधीक्ष का प्रथा प्रन्‍्य किस्रोी स्यत्त्त- ४० 


११७ 


धीश का जो व्यय लगे उसकी पूर्ति के लिए वे उचित भ्रधिदेय दिये जायेंगे श्रोर यात्रां 
के संबंध में वे उचित सुविधायें दी जायेंगी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्‍्याया- 
धीश तथा श्रन्य न्यायाधीशों के लिए प्रधान श्रौर उच्च थायालय के 
म्‌ख्य न्यायाधीश तथा श्रन्य न्यायाधीशों के लिये शासक समय समय पर विनिधान क्रेः 


१२. (१) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्‍्यायाधोश श्रयवा किसी वृसरे ५ 
न्यायाधीश के श्रवकाश श्रथवा उत्तर-वेतन संबंधी श्रधिकार उन प्रावधानों के द्वारा 
शासित होंगे भश्रथवा शासित होते रहेंगे, जेसी कि स्थिति हो, जो संधान न्यायालय 
के ऐसे किसी न्यायाधीश के लिये लागू थे 

(२) प्रथम भ्रनुसची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को 
छोडकर भारत के राज्य क्षेत्रमें किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्रथवा १० 
किसी दूसरे न्यायाधीश के अ्रवकाश श्रथवा उत्तर-वेतन-संबंधी श्रधिकार उन्हीं 
प्रावधानों के द्वारा शासित होंगे श्रथव। शासित होते रहेंगे, जेसी कि स्थिति हो, जो इस 
संविधान के प्रारम्भ से सद्यःपृर्व ऐसे उच्च न्यायालय के ऐसे किसो न्यायाधोश 
के लिये लागू थे 

(३) इस कंडिका के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के १५ 
प्रारम्भ पर एतदर्थ न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधीश या श्रपर न्यायाधीश के रूप में 
सेवा कर रहा था, केवल उसी श्रवस्था में न्‍्यायाधोश के रूप में उस तिथि को सेवा 
करता हुआ समभा जावेगा जब कि एतदर्थ न्यायाधोश, स्थानापन्न न्यायाधीश या भ्रपर 
न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा को उसकी न्यायाधीश के रूप में पोछे होने 


वाली स्थायी नियुक्ति तक बिना व्यवधान के चालू रखा गया है २० 


१३. इस भाग में, जब तक कि प्रसंग से दूसरा श्रथ्थ श्रपेक्षित न हो,-- 
(क) “मुख्य न्यायाधोश” पद में स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश का समावेश 


है, ओर न्यायाधीश ” पद में एतदथ न्यायाधोश, स्थानापत्न 
न्‍्यायाधोश और शभ्रपर न्‍्यायाधोश का समावेश है; 


(ख) “वास्तविक सेवा में निम्न बातों का समावेश हँ-- २५ 


(१) न्यायाधोदश के कतंव्यों को पालन करने में, या ऐसे श्रन्य प्रकायों 
के, जो प्रधान भ्रथवा शासक ने, जेसी भी स्थिति हो, या 
इस संविधान के झ्नच्छेद २८६ के श्रधीन नियक्त श्रायोग 
(कमीशन ) ने, पूरे करने के लिये उसे दिये हों, निष्पादन 
में, न्‍्यायाधोश द्वारा व्यतीत किया गया समय ३० 

(२) जिस समय मे न्यायाधोश छट्टी लेकर अ्रनुपस्थित रहा हू 
उसको निकाल कर दोघेकालीन शभ्रवकाश ; श्रोर 

(३) किसी उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय को श्रथवा एक 
उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को परिवतेन 
होने पर कार्यग्रहए-काल ३५ 


भाग 
भारत के महांकेक्षक के सेबध में प्रावधान 


१४. भारत के महांकेक्षक को प्रति मास चार सहस्त्र रुपये की दर से बेतन 
दिया जायेगा. 


१५. भारत के महांकेक्षक के श्रवकाश श्रथवा उत्तर-वेतन-संबंधी श्रधिकार उन ७७ 
प्रावधानों के द्वारा शासित होंगे श्रथवा शासित होते रहेंगे, जंसो भो स्थिति हो, 
जो इस संविधान के प्रारम्भ से सद्य:पूर्व भारत के महांकेक्षक के लिये लाग थे श्रोर 
उन प्रावधानों में जहां जहां महाल्लात्षक की निर्देश् हें वहां वहां प्रधान को समझे जायेंगे. 


११७ 


ततीय अनुसूची 


[भनच्छेद ६२ (४), ८१, १०३ (६), १४४ (२), १६५ शरीर १६५] 


घाषणा प्रपन्न 
(१) 

संघ के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपतन्न :-- ५ 

“मे, अमुक, गम्भीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि से विधि- 
द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्चो भक्ति और अनुषक्ति रखंगा, 
कि में संघ-मंत्री के रूप में अपने कतंव्यों का भक्तिपुर्बंक तथा अन्तःकरए 
से पालन करूंगा और से भय श्रथवा पक्षपात, श्रनुराग अथवा द्वेष, के 
बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति इस संविधान श्रोर॑विधिके 
अनुसार ठोक ठीक व्यवहार करूंगा. १० 


(२) 


संघ-मंत्री के लिये गढ़ता की शपथ का प्रपत्र :-- 


“में, श्रमुक, गम्भोरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हें कि किसी 
बात को, जो संघ-मंत्री के रूप में मेरे सामने विचारा्थ लाई जायगी श्रथवा १५ 
मुझे ज्ञात होगी, किसी व्यक्ति श्रथवा व्यक्तियों को, उस्र श्रवस्था को छोडकर 
जब मंत्रि-रूप में श्रपने कर्तव्यों के सम्यक पालनार्थ ऐसा करना झ्पेक्षित हो, 
में प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्षरूप से संसूचित या प्रकट न करूँंगा.'' 


(३) 


संसद्‌-सदस्य द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :-- ५ 
“में, अ्रमुक, राज्य-परिषद्‌ (श्रथवा लोफ-सभा ) का निर्वाथित (श्रथवा 
मनोनीत ) सदस्य गंभीरतापूर्वक तथा सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा श्रौर घोषणा 
करता हूँ कि में विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्चो भक्त 
शोर श्रनुषक्ति रखूंगा श्रौर जिस कतेंव्य को मे ग्रहए करने वाला हूं 
उसका भक्तिपूर्वक पालन करूँगा. २५ 


(४) 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :-- 


“में, श्रमुक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नियुक्त हुभ्ा मुख्य 
न्यायाधीश (श्रथवा न्यायाधोश ) गंभीरतापुर्वकके तथा सच्चे हृदय से 
प्रतिज्ञा और घोषएा। करता हूँ कि से विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान ३० 
के प्रति सच्चो भक्ति श्रोर श्रनुषक्ति रखंगा श्र मे यथोखितरूप तथा, सच्ची 
भक्षित से और शअ्रपनो उत्कृष्टतम योग्यता, शान ओर विवेक से झपने पद के 
कतंव्यों का पालन भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा देष के बिना करूना 
झोर इस संचिघान सथत जिरस्शियों करे उन्ने उठस्ये रखूंगा. 


११६ 
(५) 


प्रथम श्रनुसूचो के भाग १ में उस समय उल्लिखित राज्य के मन्त्री के लिये 
शपथ का प्रपत्र :-- 


“में, श्रमुक, गंभीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि में विधि- 
द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्चो भक्ति और अ्रनुषक्ति रखंगा, ५ 
कि में ३७४ ४४४६ “राज्य के मंत्री के रूप 
में श्रपने कतंव्यों का भवितपूर्वक तथा श्रन्त:करएा से पालन करूँगा और में 
भय श्रथवा पक्षपात, श्रनुराग श्रथवा द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के 
प्रति इस संविधान और विधि के भ्रनुसार ठीक ठीक व्यवहार करूँगा. 


(६) १० 


प्रथम श्रनुसुचो के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के मंत्री के लिये 
गूढ़ता की शपथ का प्रपत्र :-- 


“में, श्रमुक, गंभोरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि किसी 
बात को, जो ... -+.« “के मंत्री के रूप में, मेरे 
सामने विचारार्थ लाई जायगी, श्रथवा मुभे ज्ञात होगी, किसी व्यक्ति या १५ 
व्यक्तियों को, उस श्रवस्था को छोडकर जब ऐसे मंत्रि-रूप में श्रपने कतंव्यों 
के सम्यक पालनार्थ ऐसा करना श्रपेक्षित हो श्रथवा शासक स्वविवेक 
से प्रयोक्‍तव्य प्रकार्यों से संबद्ध किसी बात के बारे में ऐसा करने को विशेष 
भ्रनुमति दे मे प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रूप से संसूचित प्रथवा प्रकट न 
करूँगा.” २० 


(७) 


प्रथम श्रनुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान- 
मंडल के सदस्य द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :-- 


“में, भ्रमक, विधान-सभा (अ्रथवा विधान-परिषद ) का निर्वा- 
चित (भ्रथवा मनोनोत) सदस्य गंभोरतापूर्वक सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा भशौर २, 
घोषणा करता हूँ कि में विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची 
भक्ति श्रोर श्रनृषक्ति रखूंगा श्रोर जिस कतंव्य को म॑ ग्रहण करने वाला हूं 
उसका भक्तिपूर्वकपालन करूँगा.” 


(८) 
उच्च न्यायालय के न्यायाधाशों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :-- ३७ 
“में, भ्रमुक, . . . .. . स्थित (भ्रथवा के ) उच्च न्यायालय का नियुक्त हुआ 


मुख्य न्यायाधोश (भ्रथवा न्यायाधीश) गंभीरतापूर्वक तथा सच्चे हृदय से 
प्रतिज्ञा श्रोर घोषणा करता हूँ कि मे विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान 

के प्रति सच्ची भक्ति श्रोर भ्रनुषक्ति रखूंगा शौर में यथोचित रूप तथा सच्ची 
भक्ति से श्रोर भ्रपनी उत्कृष्टतम योग्यता, ज्ञान श्रोर विवेक से अपने पद के ५ 
कर्तव्यों का पालन भय शभ्रथवा पक्षपात, प्रनुराग श्रथवा हष के बिना 
करूंगा झोर इस संविधान तथा विधियों को ऊंचा उठाये रखुंगा. 


१२० 


चत॒थ अत॒सूची 


[अनुच्छेद १४४ (४) ] 
प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के शासकों को 


निदे 


श 


१. यदि प्रसंग से दूसरा श्रर्थ श्रपेक्षित न हो, तो इन निदेशों में “शासक” पद * 
में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का समावेश होगा जो इस संविधान के प्रावधानों के श्रनुसार 
उस समय शासक के प्रकार्यों को कर रहा हो. 


२. श्रपनी भन्त्रि-परिषद्‌ के लिये नियुक्तियां करते समय शासक श्रपने 
मंत्रियों के चुनने में निम्नलिखित रीति के अ्रनुसार भरसक प्रयत्न करेगा, भ्रर्थात्‌, 
शासक उस व्यक्ति के परामर्श से जिसको उसके विचार में विधान-मण्डल में स्थायी १० 
बहुमत प्राप्त होने की सबसे श्रधिक सम्भावना हँ,उन व्यक्तियों को (जिनमें महत्वपुर्एं 
झल्प संखुयक समुदायों के सदस्यों का, जहा तक यह व्यवहाय्यं हो, समावेश होगा) नियकत 
करेगा जो उस विधान-मण्डल का सामूहिक रूप से विश्रम्भ प्राप्त करने में सबसे श्रधिक 
समर्थ हों. ऐसा करने में वह मन्त्रियों में परस्पर संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना न 
के पोषण की श्रावश्यकता को सदा ध्यान में रखेगा. 


३. इस संविधान के द्वारा भ्रथवा इसके श्रधीन जिन प्रकारयों के सम्बन्ध में 
शासक से स्वविवेक के प्रयोग करने की श्रपेक्षा की जाती है उनको छोडकर राज्य की 
ग्रधिश्ासी शक्ति के क्षेत्र के भ्रन्तगंत प्रन्य समस्त विषयों में शासक उन शक्तियों 
के प्रयोग में जो उसको दी गई हे श्रपने मन्त्रियों की मन्त्रणा पर चलेगा. 


४. श्रच्छे प्रशासन के स्तरों के संधारण के हेतु, श्राचारिक, सामाजिक श्रोर २० 
भ्रायथिक कल्याए के पोषण करने वाले श्रोर जनता के समस्त वर्गों को सार्वजनिक जीवन 
तथा राज्य के शासन म यथोचित भाग लेने के लिये योग्य बनाने वाल समस्त उपायों 
की बृद्धि के हेतु,ओर समस्त वर्गों श्रोर पंथों में सहकारिता, सदभाव श्रौर धार्मिक 
विद्वासों श्रौर भावनाओं के प्रति परस्पर श्रादर उत्पन्न करने के हेतु, शासक भरसक २४५ 
उद्योग करेगा. 


१२१ 


पंचम अलुमूची 
[अनुच्छेद १८६ (क) और १९० (१)] 


भनसूचित क्षेत्रों तथा श्रनुसुचित वनजातियों के प्रशासन और नियन्त्रण के सम्बन्ध 
में प्रावधान | 


भाग १ भर 


सामान्य 


१. श्रनुसुचित क्षेत्रों में राज्य की श्रधिशासी शक्ति.-- इस श्रनुसूची के 
प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए प्रथम श्रनुसुच्ची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे राज्य की श्रधिशासी शक्षित का विस्तार उसके भ्रन्तगंत श्रनुसूचित क्षेत्रों तक होगा. 


२. .प्रनुसुचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में शासक द्वारा भारत-शासन १० 
को प्रतिवेदन.--- जिस राज्य के श्रन्तगंत श्रनुसुचित क्षेत्र हों उस प्रत्येक राज्य का 
शासक प्रति वर्ष, ग्रथवा जब कभी भी भारत-शासन ऐसी श्रपेक्षा करे, भारत-शासन 
को श्रपने भ्रनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रतिवेदन करेगा भ्रौर संघ की 
भ्रधिशासी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उस राज्य को 
निदेश देने तक होगा. श्भ्‌ 


साग २ 


मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त श्रोर बरार, श्रौर उड़ीसा राज्यों 
के सम्बन्ध में प्रावधान 


३. भाग २ की प्रयुक्ति.--इस भाग के प्रावधान मद्रास, बम्बईं, परह्चिसी 
बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त श्रोर बरार, और उड़ीसा के राज्यों को लागू होंगे. २० 


४. वन-जाति-मन्त्रणा परिषद.-- ( १) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ 
ययाशक्य शीघ्य, मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त श्रोर बरार, 
झोर उड़ीसा में दस से श्रन्यून श्रोर पच्चीस से श्रनधिक सदस्यों की वन-जाति-मन्त्रणा 
परिषद्‌ स्थापित की जाएगी जिनमें से यथाशक्‍य तीन-चौथाई के समीप सदस्य उनमें 
से होंगे जो उस राज्य की विधान-सभा में श्रनुसुचित वन जातियों के निर्वाचित सदस्य हैं. २५ 


(२) राज्य में, यदि कोई शअ्रनुसूचित क्षेत्र हों तो, उनके प्रशासन से, श्रौर 


राज्य में श्रनुसुचित वन-जातियों के कल्याए से, सम्बद्ध समस्त विषयों पर उस राज्य 
के शासन को सामान्यतः मंत्रणा देना वन-जाति मत्रणा परिषद्‌ का कर्तेंव्य होगा. 


(३२) शासक-- 
(क) परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या श्रोर उनकी नियुक्तित की रीति का ३० 
तथा परिषद्‌ के सभापति और उसमें भ्रधिकारियों भ्रोर सेवकों 
की नियुक्ति का ; 
(ख) उसके भ्रधिवेशन संचालन और सामान्यत : कार्य-प्रणाली का; 
(ग) राज्य में श्रधिकारियों प्रौर स्थानीय निकायों के साथ उसके सम्बन्ध 
का; शोर ३५ 
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(घ) प्रन्य दूसरे प्रानुषंगिक विषयों का, 


विनिधान भझ्रथवा श्रानियम करने के लिये, जैसी कि स्थिति हो, समियम 
बना सकेगा. 


५. प्नुसूचित क्षेत्रों में प्रयेक्तव्य विधि.-- ( १) यदि राज्य की बन-जाति- 
मन्त्रणा परिषद्‌ इस प्रकार मन्त्रए/ दे, तो शासक लोक-श्रधिसूचना द्वारा निदेश दे ५ 
सकेगा कि संसद का श्रथवा उस राज्य के विधान-मण्डल का कोई विशेष श्रधिनियम 
खस राज्य में किसी श्रनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर लागू न होगा 
भ्रथवा उस राज्य में श्रनुसूचित क्षेत्र पर श्रथवा उसके किसी भाग पर ऐसे श्रपवादों 
झ्रोर संपरिवर्तनों के साथ लाग होगा जेसे बह उक्त परिषद्‌ के श्रनुमोदन से उस 
अधिसूचना में उल्लिखित करे: १० 


पर यदि ऐसा भ्रधिनियम निम्नलिखित बिषयों में से किसी से भी सम्बद्ध हो, 
भ्र्थात्‌ -- 


क) विवाह ; 


(क) 

(ख) सम्पत्ति का उत्तराधिकार ; 

(ग) वन-जातियों का सामाजिक श्राचार ; १५ 
(घ) 


घ) भारतीय वन-अ्रधिनियम, १६२७, के श्रधीन श्रथ्वा विचाराधीन 
क्षेत्र में उस समय प्रवर्तमान किसी श्रन्य विधि के श्रधीन जो 
भूमियां श्रारक्षितवन हे उनको छोड कर श्रन्य भूमि, जिसमें 
कृषकों के श्रधिकार, भूमि-पश्रावटन ओर किसी प्रयोजन के हेतु 
भूमि-प्रारक्षण का भी समावेश है ; २० 
(ह) ग्राम प्रशासन से सम्बद्ध कोई विषय, श्रौर जिसमें ग्राम पंचायतों की 
स्थापना का भी समावेश हैं, 


तो शासक ऐसे निदेश तभी निकालेगा जब वन-जाति-मन्त्रणा परिषद ऐसी मन्त्रणा दे, 


(२) उस राज्य की वन-जाति-मतत्रणा-परिषद्‌ से परामर्श करने के पदचात्‌ 
शासक उस राज्य के किसी श्रनुसूचित क्षेत्र के लिये किप्ती ऐसे विषय के सम्बन्ध में २५ 
ग्रानियम बना सकेगा जिसके लिये ऐसे क्षेत्र में उस समय प्रवर्तमान किसी विधि में 
प्रावधान न किया गया हो. 


(३) ऐसे श्रपराधों को छीडकर, जिनमें मत्य, श्राजन्म काला पाती, भ्रथवा पांच 
ब्ष या उससे श्रधिक के कारावास का दण्ड दिया जाता है,अभ्रथवा ऐसे विवादों को छोडकर, 
जो ऐसे भ्रानियमों में परिभाषित विधियों से पेदा होते हे, भ्रन्य श्रपराधों ग्रौर विवादों ३० 
से सम्बद्ध मुकहदमों के बेधिक विचार के बारे में राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिये 
शासक झानियम भी बना सकेगा, और ऐसे श्रानियमों से मुखियों या पंचायतों को 
ऐसे मुकद्टमों के वेधिक विचार की शक्ति भी दे सकेगा. 


(४) इस कंडिका के भ्रधीन बनाये हुए किन्‍्हीं भी श्रानियमों के शासक द्वारा 
प्रसारित किये जाने पर वही बल तथा प्रभाव होगा जो समुपयुक्त विधान-मण्डल ३५ 
के किसी उस भ्रधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लागू होता हे श्रौर जो इस संविधान 
हारा उस विधान-मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के सामथ्यं से श्रधिनियमित किया गया हें. 


६. वनजातियों से भिन्न व्यक्तियों को भूमियों का श्रन्यक्रामण श्रौर 
श्ायंटन.-- ( १) भ्रनुसूचित वन-जातियों के किसी व्यक्ति को ग्रनुसूचित क्षेत्र में 


क्षिसी भूमि को किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित करना बंध न होगा जो भ्नुसूचित ४० 
बन-जातियों में से नहीं है. 
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(२) प्रनुसूचित क्षेत्रान्तगत किसो भूमि को, जो उस राज्य में निहित है जिसमें 
ऐसा क्षेत्र स्थित है, राज्य की वन-जाति-मंत्रणा-परिषद्‌ के साथ परामशे करके शासन 
द्वारा बनाये गये तद्विबयक नियमों का श्रनुसरण किये बिना किसी ऐसे व्यक्ति को 
न तो आवंटित किया जायेगा श्रोर न वसाहुत पर दिया जायेगा जो श्रनुसुचित 
बनजातियों में से नहीं हें. ५ 

* ७. श्रनसूचित क्षेत्रों में साहकारी का झ्रानियमन .--शासक लोक झधिसूचना 
द्वारा निदेश दे सकेगा, श्रौर राज्य की वन-जाति-मन्त्रणा परिषद्‌ के इस प्रकार मन्त्रणा 
देने पर लोक-अ्रधिसूचना द्वारा निदेश देगा, कि उस राज्य के शासन द्वारा एतदर्थ 
प्राधिकृत पदधारी द्वारा दिये गये श्रनुज्ञापत्र के प्रतिबन्धों के श्रधीन श्रथवा उसके 
प्रनुसार ही श्र श्रन्यथा नहीं, कोई व्यक्ति साहुकारी के व्यवसाय को किसी श्रनुसुचित १० 
कैत्र में करेगा श्र ऐसे प्रत्येक निदेश में यह प्रावधान होगा कि उसका भंग करना 
झ्रपराध होगा और उसमें इसके लिये दिये जाने वाले दंड का उल्लेख होगा. 


८. श्रनुसुचित क्षेत्रों से सम्बद्ध श्रागणित श्राय और व्यय का वाधिक श्राथिक 
जिवरण में श्रलंग दिखाया जानौ.--राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से सम्बद्ध श्रागणित 
श्राय श्रौर व्यय जो राज्य के झ्रागमों में समाकलित की जाने वाली हे या जिसकी १५ 
उससे पूति होनी हू, उन्हें इस संविधान के अनुच्छेद १७७ के श्रधीन उस राज्य के विधान- 
मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले वाषिक श्राथिक विवरए में पृथक्‌ दिखाया जायेगा. 


९६. श्रनुसुचित क्षेत्रों को छोडकर श्रन्य क्षेत्रों पर भाग २ लागू करना.-- 
(१) शासक किसी भी समय लोक अधिसूचना द्वारा निदेश कर सकेगा कि इस भाग 
के समस्त श्रयवा कोई प्रावधान श्रधिसूचना में उल्लिखित तिथि को श्रौर तिथि से १० 
उस राज्य के श्रनुसुचित क्षेत्र को छोड़कर किसी अनुसूचित बन-जाति के व्यक्तियों 
से बसे हुए क्षेत्र के सम्बन्ध में उसी प्रकार लाग्‌ होंगे जेसे वे उस राज्य के किसी श्रनुसूचित 
क्षेत्र को लाग होते हे, और ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन इस बात का निईअचायक 
प्रमाण होगा कि ये प्रावधान ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में यथा नियम लगाये गए हे. 

(२) शासक इसी प्रकार की श्रधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस भाग २४ 
के समस्त श्रथवा कोई प्रावधान उस अधिसुचना में उल्लिख़ित तिथि को और तिथि से 
उस राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में लागू होने बन्द हो जायेंगे जिसके सम्बन्ध 
में इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अ्रधीन कोई अधिसूचना निकाली गई थी. 


भाग ३ 


संयुक्त ग्रान्त के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान ३० 


१०. भाग ३ का लागू होता.--इस भाग के प्रावधान केवल संयुक्त प्रान्त- 
राज्य को लाग होंगे. 


११. प्रनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा-समिति.--(१) इस संविधान के प्रारम्भ 
के पदचात्‌, यथाशकक्‍्य शीघ्य शासक श्रादेश द्वारा उस राज्य के लिये एक श्रनुसूचित 
क्षेत्र-सन्‍्त्रणा समिति नियुक्त करेगा जिसके दो-तिहाई सदस्य भ्रनुसुचित वन-जातियों ३५ 
में से होंगी. ऐसे श्रादेश में समिति की रचना, शक्तियां श्नौर कार्यप्रजाली परिभाषित 
की जा सकेंगी श्रौर ऐसे श्रानुषंगिक श्रौर सहायक प्रावधान श्रन्तर्धत हो सकेंगे जेसे 
शासक शभ्रावदयक भ्रथवा वांछनीय समझे. 

(२) राज्य में अ्रनुसूचित क्षेत्रों के विकास से सम्बद समस्त विषयों पर 
राज्य के झासन को सामान्यतः मन्‍्त्रणा देना श्रनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा समिति का कर्तव्य 
होगा. ४० 
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१२. कुछ प्रवस्थाओं में शासक की झ्रानियम बनाने की शक्ति.-- (१) ऐसे 
झपराधों को छोडकर, जिनमें मृत्यु, भ्रा जन्म काला पानी, श्रथवा पांच यर्ष या उससे 
प्रधिक के कारावास का दंड दिया जाता है, भ्रन्य श्रपराधों से सम्बद्ध मुकदहमों के 
वेधिक विचार के लिये या श्रल्प ग्राथिक मुल्य वाले इस प्रकार के दावों या 
मुकहमों के वैधिक विचार के लिये, जो ऐसे श्रानियमों में उल्लिखित हों, राज्य में ५ 
किसी श्रनुसूचित क्षेत्र के लिये शासक श्रानियम बना सकेगा, श्रौर ऐसे श्रानियमों 
द्वारा ऐसे मुकद मों श्रथवा दावों के वेंधिक विचार की शक्ति ऐसे किसी क्षेत्र में 
मुखियों भ्रथवा पंचायतों को भी दे सकेगा. 


(२) राज्य के श्रनुसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भूमि कई, किसी श्रनु- 
सूचित वन-जातियों के व्यवित द्वारा किसी ऐसे व्यवित को, जो श्रनुसुचित १० 
बन-जातियों में से नहीं है, हस्तांतरण रोकने के लिए शासक श्रानियम बना सकेगा. 


(३) इस कंडिका के श्रधीन बनाये हुए किन्‍्हीं भी प्रानियमों का, शासक द्वारा 
प्रसारित किये जाने पर, वही बल तथा प्रभाव होगा जो समृपयुकत विधान-मंडल के 
किसी उस अ्रधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लाग होता हैं श्रौर जो इस 
संविधान द्वारा उस विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के सामथ्ग्ं से प्रधिनियमित १५ 
किया गया है. 


१३. श्रनुसूचित क्षेत्रों से सम्बद्ध श्रागणित श्राय और व्यय का वार्षिक श्राथिक 
विवरण में श्रलग दिखाया जाना.---राज्य के श्रनुसूचित क्षेत्र से सम्बद्ध श्रागणित 
शझाय झोर व्यय जो राज्य के शआ्रागमों में समाकलित की जाने वालो हे श्रथवा जिसकी 
उससे पूर्ति होनी हू, उन्हें इस संविधान के भ्रनुच्छुद १७७ के श्रधीन उस राज्य के विधान- २० 
मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले बाषिक श्राथिक विवरछ भें पृथर्‌ दिखाया जाएगा. 


जब 


भाग ४ 


पूर्वी पंजाब के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान 


१४, भाग ४ का लागू होना.--इस भाग के प्रावधान केवल पूर्वो पंजाब 
शाज्य को लाग होंगे. २५ 


१५. श्रनुसूचित क्षेत्र-सन्त्रणा-ससिति की नियुक्ति.--(१) इस संविधान के 
प्रारम्भ के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघध्य शासक श्रादेश द्वारा उस राज्य के लिये एक श्रनु- 
सुचित क्षेत्र-मन्त्रणा-समिति नियुक्त करेगा जिसके दो-तिहाई सदस्य उस राज्य के 
अनुसूचित क्षेत्रों के निवासी होंगे. ऐसे श्रादेश में सम्रति की रचना, शक्तियों श्रौर 
कार्य-प्रणाली परिभाषित की जा सकेंगी श्रौर ऐसे श्रानुषंगिक श्ौर सहायक प्रावधान ३० 
प्रन्तधंत हो सकेंगे जेसे शासक श्रावरयक झ्रथवा वांछनीय समभे. 


(२) राज्य के भ्रनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बद्ध समस्त विषयों पर 
राज्य के शासन को सामान्यतः मनन्‍्त्रणा देना भ्रनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा समिति का कतेव्य 
होगा. 


१६. संसद के ग्रथवा उस (राज्य के विधान-मंडल के श्रधिनियमों की श्रनु- ३५ 
सूशित क्षेत्रों पर प्रयुक्ति.--शासक लोक भ्रधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद्‌ 
का भ्रथवा उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष भ्रधिनियम उस राज्य के किसी 
प्रनुसूचित क्षेत्र पर झ्थवा उसके किसी भाग पर लागू न होगा भ्रथवा उस राज्य में 
प्रनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर ऐसे श्रपवादों और संपरिवह्ूनों के 

सायू होगा जेसा कह उस प्रक्सूचना में उल्लिखित करे, ४० 


१२५ 


१७. शासक की श्रानियम बनाने को शक्ति.---(१) ऐसे श्रपराधों को 
छोडफर, जिनमें मत्यू, श्राजन्म काला पानी भ्रथवा पांच वर्ष या उससे अ्रधिक 
के कारावास का दंड दिया जाता हू, श्रन्य श्रपराधों से सम्बद्ध मुकद्मों के 
वेधिक विचार के लिये, श्रथवा श्रल्प श्राथिक मल्य वाले इस प्रकार के दावों 
या मुकदमों के वेधिक विचार के लिये, जो ऐसे श्रानियमों में उल्लिखित हों, राज्य ५ 
में किसो अनुसूचित क्षेत्र के लिए शासक आनियम बना सकेगा, श्रोर एसे श्रा नियमों 
द्वारा ऐसे मकटमों श्रथवा दावों के वंधिक विचार को शक्ति ऐसे किसी क्षेत्र में 
म॒खियों श्रथवा पंचायतों को भी दे सकेगा 


(२) राज्य के श्रनुसूचित क्षेत्र में स्थित किसो भूमिका, किसी श्रनुसुचित 
वनजातियों के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो श्रनुसूचित वनजातियों १० 
में से नहीं है, हस्तांतरण रोकने के लिए शासक आनियम बता सकेगा. 


(३) इस कंडिका के श्रधीन बनाये हुए किन्‍हीं भो श्रानियमों का, शासक 
द्वारा प्रसारित किये जाते पर, वही बल तथा प्रभाव होगा जो समुपयुक्त 
विधान-मंडल के किसी उस अधिनिप्रम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लाग होता हैं 
झ्ोर जो इस संविधान द्वारा उस विधानमण्डल को प्रदत्त दक्तियों के सामथ्यं १५ 
से श्रधि नियमित किया गया हे. 


लाग २ 


अनुखाचित क्षेत्र 


१८. अनुसूचित क्षेत्र--(१) निम्न सारणी के भाग १ से ७ में उल्लिखित 
क्षेत्र इस संविधान के श्रर्थान्तगंत श्रनुसुचित क्षेत्र होंगे और उक्त सारणी में किसी विभाग, २० 
जिला (मंडल ), प्रशासी क्षेत्र, तहसील श्रथवा भसम्पत्ति (एस्टेट) के विषय में किसी 
निर्देश का श्र यह होगा कि मानो वे इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि पर वर्तमान 


विभाग (डिवीजन ), जिला (मण्डल), क्षेत्र, तहसोल श्रथवा भूसम्पत्ति के प्रति 
निद्देश हे. 


(२) प्रधान किसी भी समय आदेश द्वारा-- 


(क) निदेश दे सकेगा कि कोई प्रा अनुसूचित क्षेत्र ग्रथवा उसका कोई 
उल्लिखित भाग अनुसूचित क्षेत्र श्रथवा ऐसे क्षेत्र का भाग न 
रहेगा ; 

(ख) किसो श्रनुसूचित क्षेत्र में, परिवर्तत कर सकेगा परन्तु, केवल 
सीमाओं के संशोधन के रुप में हो ; ३० 


(ग) प्रथम प्रनुसूचो के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
की सोमाझओ्रं में परिवर्तेन होने पर, अथवा संघ में प्रविष्ट किये 
गये भ्रथवा विधि द्वारा स्थापित किसी नए राज्य के उस अनुसूचो 
के भाग १ में अ्रन्तरावेशन होने पर, किसी ऐसे क्षेत्र को अ्रनुसुचित 
क्षेत्र भ्रथवा श्रनुसुचित क्षेत्र का भाग घोषित कर सकेगा जो ३५ 
इससे पूर्व इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य में समाविष्ट नहीं 
था, 


झोर ऐसे किसी श्रादेश में ऐसे श्रानुषंभिक तथा स तनुवर्वो प्रावधान हो सकेंगे जो प्रधान 
को ग्रावश्यक भोर ठोफ दोषों 
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१२६ 
सारणी 


१.--मद्रास 
लकाद्वीप (जिसमें मिनीकाय का समावेश है) शोर श्रमीनदीवी द्वीप. 


पूर्वी गोदावरी एजेन्सी और विजगापट्टम एजेन्सी का उतना भाग जो भारत- 
शासन (उडीसा संघट ) झ्रादेश, १९३६, के प्रावधानों के श्रधीन उड़ीसा को हस्तान्तरित ५ 
नहीं हुआ है. 

२.--बम्बई 

पश्चिमी खानदेश जिले में.--नवपुर पेठ, श्रक्रानी महाल श्रौर निम्नलिखित 
मेहवासी सरदारों के गांव : (१) काठी के पर्वी, (२) नल के पर्वो, (३) सिहपुर 
सा (४) गोौहाली के वबलवी, (५) चिखलो के वबसावा, और (६) नवलपुर के १० 
पर्वी 


पूर्वी खानदेश के जिले में.--सतपुडा पहाड के झ्रारक्षित वन-क्षेत्र. 
नासिक जिले में--कल्वान तालुक और पेंट पेठ. 


थाना जिल में.--दहानु श्रौर शाहपुर ताल॒के तथा मोखाडा श्रोर श्रम्बरगांव 
३---संयुक्‍त प्रान्त 
देहरावून जिले का जोनसार-बावर परगना. मिर्जापुर जिले का भाग जो 
कमर पहाड़ी के दक्षिण म॑ ह. 
४.--पूर्वो पंजाब 
कोगडा जिले में स्पीति श्रौर लाहौल. 
५.--बिहार 


रांची श्रोर सिहभूम के जिले श्रोर छोटा नागपुर विभाग (डिवीजन) के 
पालामऊ जिले का लटेहार उपविभाग (सब डिवीजन) . 


गोड्डा श्रोर देवगढ़ उपवि भागों (सब डिवीजन) को छोडकर सनन्‍्थाल परगनों का जिला. 
६. मध्यप्रान्त श्रोर बरार 


चांदा जिले की, सिरोंचा तहसोल की श्रहेरी जमींदारी श्रौर गढ़चिरोलो सर 
तहसील में धनोरा, दूधमाला, गेवर्घा, करापापडा खूटगांव, कोटगाल, मुरमगांव, 
पलसगढ़, रंगी, सिसुन्डी सोन्सारी, चन्दाला, गिलगांव, पाइ-मुराण्डा और पोटेगांव 
जमोंदारियां. 


छिंदवाडा जिले में हरई, गोरक घाट, गोडपानी, बटकागढ़, बदागढ पर्ताबगढ़ 
(पगारा ), श्रल्मोद श्रौर सोनपुर की जागोरें श्रोर पचसमड़ी जागीर का भाग ३० 
जो छिन्दवाड़ा जिले में हे 

मंडला जिला. 


बिलासपुर जिले में पेन्ड्रा, केन्डा, मातिन, लाफा, उपरोडा, छरी और कॉोर्बा 
जमोंदारियां. 


द्रग जिले में श्रोंधी, कोराचा, पानाबारस श्रोर श्रामागढह चोकी जमींदारियां. ३५ 
बालाघाट जिले में बेहर तहसील. 
प्रमरावती जिले में मेलघाट तालुक. 
बेतूल जिले म॑ भेसदेही तहसील. 

७.--उडीसा 
गंजाम माल-भ्रंचल एंव क॑ ऋचमाल, के 
कोरापुष्ट जिला. 
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छठीपष्ठ अनुमची 


[ भ्रनुच्छेद १८६ (ख) और १६० (२) ] 
श्रासाम के वन-जाति-क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी प्रावधान 


१. स्वायत्तशासी जिले और स्वायत्तशासी प्रदेश.--(१) इस अनुसूची की 
कंडिका १६ से संलग्न सारणी के भाग १ के प्रत्येक पद का वन-जाति-क्षेत्र जो उस ( 
समय में उस भाग में समाविष्ट हो स्वायत्तशासी जिला होगा. 

(२) यदि किसी स्वायत्तशासी जिले में भिन्न भिन्न अ्रनुसूचित वन-जातियां हों 
तो शासक, लोक-श्रधिसूचना द्वारा उनसे बसे हुए क्षेत्र भ्रयवा क्षेत्रों को स्वायत्तशासी 
प्रदेशों में बांट सकेगा. 

(३) शासक लोक-अ्रधिसूचना द्वारा-- १० 

(क) उक्त सारणी के भाग १ में किसो क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगा, 
(ख) नया स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा, 
(ग) किसी स्वायत्तदाती जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा, 
(घ) उक्त सारणी के भाग १ से किसो क्षेत्र को- निकाल सकेगा, 
(इ ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा : १५ 
पर इस अनुसूची की कंडिका १४ की उपकंडिका (१) के अभ्रनुसार नियुक्‍त श्रायोग 
की प्रतिबेदना पर विचार किये बिना इस उपकण्डिका के खण्ड (ख) श्रथवा 
खण्ड (ग) के श्रधीन शासक कोई श्रादेश न देगा : 
पर यह और भो कि इस उपकंडिका के खण्ड (घ) श्रथवा खण्ड (& ) के 


झधीन शासक कोई आ्रादेश तब तक न देगा जब तक कि सम्बद्ध स्वायत्तशाप्ती जिले १९ 
की जिला-परिषद्‌ द्वारा तदर्थ संकल्प पारित न किया जाए. 


२. जिला परिषदों श्रोर प्रादेशिक परिषदों का संघटन.--(१) प्रत्येक 
स्वायत्तशासी जिले के लिये बीस से श्रन्यून और चालीस से भ्रन धिक सदस्यों की जिला 
परिषद्‌ होगो जिनमें से तोन-चोथाई से श्रन्यून सदस्य प्रौढ़ मताधिकार के श्राधार पर 
निर्वाचित होंगे. 


(२) प्रत्येक जिला-परिषद्‌ के निर्वांचनों के लिये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों 
को इस प्रकार परिसीमित किया जाएगा कि उस जिले के भिन्न भिन्न अनुसूचित वन- 
जातियों से बसे हुए क्षेत्र श्रोर भ्रन्य व्यक्तितयों से बसे हुए क्षेत्र, यदि कोई हों, यथासम्भव 


होंगे 
* 


झलग श्रलग निर्वाचन-दक्षेत्र होंगे: 
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पर कोई ऐसा निर्वाचन-क्षेत्र न बनाया जाएगा जिसकी समस्त जनसंख्या पांच ३० 
सो से न्यून हो. 


(३) इस अनुसूची की कण्डिका १ को उपकण्डिका (२) के भ्रधीन स्वायत्त- 
दशासी प्रदेश संघटित हुये प्रत्येक क्षेत्र के लिये श्रलग प्रादेशिक परिषद्‌ होगी. 


(४) प्रत्येक जिला परिषद झ्रोर प्रत्येक प्रादेशिक परिषद्‌ क्रमश : “(जिले 
का नाम)--को जिला परिषद ” ओर “(प्रदेश का नाम )--की प्रादेशिक परिषद्‌” ३४ 
के नाम से एक निगम होगी, उसका शाहइवत उत्तराधिकार होगा भ्रौर उसकी एक 
साधारण मुद्रा होगी शोर वह उक्त नास से दावा करेगी शौर उस पर उक्त नाम से 
दावा किया जाएगा. 
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(५) इस अनुसूची के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए स्वायत्तशासी जिले का प्रशासन, 
जहां तक वह इस श्रनुसूची के श्रधीन ऐसे जिले को किसी प्रादेशिक परिषद्‌ में निहित 
न हो, वहां तक ऐसे जिले की जिला परिषद्‌ में निहित होगा श्रौर स्वायत्तशासी प्रदेश का 
प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ में निहित होगा. 


(६) ऐसे स्वायत्तशासी जिले में, जिसमें प्रादेशिक परिषदें हे, प्रादेशिक परिषद्‌ ५ 
के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों के सम्बन्ध सें जिला परिषद्‌ की केवल ऐसी शक्तियां और 
होंगी जो उसे इस श्रनुसूची से ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों के श्रतिरिक्त 
प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा प्रदान को जायें. 

(७) शासक सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिलों श्रथवा प्रदेशों के श्रन्तगंत विद्यमान 
बन-जाति परिषदों श्रथवा श्रन्य प्रतिनिधायी वन-जाति-संघटनों से परामश करके १० 
जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के प्रथम संघटन के लिये नियम बनाएगा 
झोर ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के लिये प्रावधान होगा-- 


(क) जिला परिषदों ओर प्रादेशिक परिषदों की रचना श्रोर उसके 
आसनों (सोटों) का विभाजन ; 


(ख) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन उन परिषदों के१५ 
लिये निर्वाचन के प्रयोजनायथे ; 


(ग) ऐसे निर्वाचनों में मतदान की योग्यताएं श्र निर्वाचक-नामावलियों 
का बनाना ; 
(घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसी परिषदों के सदस्य चुनें जाने को योग्यताएं ; 
(ड) ऐसी परिषदों के निर्वाचन शअ्रथवा मनोनयन के बारे में श्रथवा 
उससे सम्बद्ध कोई श्रन्य विषय ; २० 
(च) जिला और प्रादेशिक परिषदों में कार्य-प्रणाली श्रौर कार्य-संचालन ; 
(छ) जिला और प्रादेशिक परिषदों के श्रधिकारियों श्रोर कर्म चारि-वर्ग 
को नियुक्ति, 


(८) श्रपने प्रथम संघटन के पश्चात्‌ जिला श्रथवा प्रादेशिक परिषद्‌ इस 
कंडिका की उपकंडिका (७) में उल्लिखित विषयों के बारे में नियम बना सकेगी श्रौर-- २५ 


(क) श्रधोनस्थ स्थानीय परिषदों श्रथवा गएों के निर्माए श्रौर उनकी 
कार्य-प्रणाली और कार्य-संचालन ; और 
(ख) जिले श्रथवा प्रदेश, जंसी कि स्थिति हो, के प्रशासन से सम्बद्ध का्ये- 
सम्पादन के साम्रान्‍्यत : समस्त विषयों ; 
को झ्ाानियमित करने वाले नियम भी बना सकेगी : ३० 


पर जब तक जिला श्रथवा प्रादेशिक परिषद्‌ इस उपकंडिका के श्रधीन नियम 
न बनाए तब तक प्रत्येक ऐसी परिषद्‌ के निर्वाचनों, श्रधिकारियों श्रोर कर्मेचारि- 
बर, तथा कार्य-प्रणाली और कार्य-संचालन के सम्बन्ध सें इस कंडिका की उपकंडिका 
(७) के श्रनुसार शासक के बनाये हुए नियम प्रभावी होंगे : 


पर यह श्रौर भी कि इस श्रनुसुची की कंडिका १६ से संलग्न सारणी के भाग १ २* 
के क्रमशः पद ५ श्रोर ६ में समाविष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में मिकिर और उत्तर कछार 


पहाड़ियों का डिप्टी कमिइनर या सब डिवीजनल श्राफिसर ( उप-विभागीय श्रधि- 
कारी), जेसी कि स्थिति हो, जिला परिषद्‌ का पदकारएात्‌ सभापति होगा भ्ौर 
जिला परिषद्‌ के प्रथम सघटन के पश्चात्‌ छः: वर्ष की अवधि तक, द्यासक के ८० 
नियन्त्रण के भ्रधीन रहते हुए, शक्ति होगी कि वह जिला परिवषद्‌ के किसी संकल्प 

या निएांय को अ्भिशुन्य भ्रथवा सपरिवतंन करे या जिला परिषद्‌ को ऐसे निदेश 
देवे, जेसे वह उचित समझे, शोर जिला परिषद्‌ ऐसे प्रन्येक दिये हुए निर्देश का 
पालस करेगी. 


चर 


१२६ 


३. जिला परिषदों श्रोर प्रादेशिक परिषदों की विधि बनाने की शक्ति.--- 
(१) . स्वायत्तशसी प्रदेश को प्रादेशिक परिषद्‌ को ऐसे प्रदेश के श्रन्तगत समस्त क्षेत्रों के 
सम्बन्ध में, श्रौर स्वायत्तशआसी जिले की जिला परिषद्‌ को, उस जिले के प्रादेशिक 
परिषदों, यदि कोई हों, के प्राधिकारांधीन क्षेत्रों को छोड़ कर, उस जिले के श्रन्तर्गत 
हक पेत्रों के सम्बन्ध में, निम्नलिखित विषयों के बारे में विधियां बनाने की शक्ति ५ 
होगी-- 

(क) किसी श्रारक्षित वन-भूमि को छोड़कर श्रन्य भूमि का कृषि या चराई 
के प्रयोजन के लिये, श्रयवा रहने या श्रन्य कृषिभिष्न प्रयोजनों 
के लिये श्रथवा किसी ऐसे दूसरे प्रयोजन के लिये जिससे किसी 
ग्राम या नगर के निवासियों के हितों की वृद्धि सम्भावनीय हो, १० 
विभाजन, दखल या उपयोग अ्रथवा श्रलग रखना : 


पर ऐसी विधियों की किसी बात से श्रासाम-राज्य को, श्रवापन 
का प्राधिकार देने वाली, उस समय प्रवर्तेमान विधि के श्रनुसार, 
किसी भूमि के, चाहे वह दखल या बिना दखल की हुई हो, लोक 
प्रयोजनार्थ श्रनिवायें श्रवापन में रुकावट न होगो ; १५ 
(ख) श्रारक्षित वन को छोड़ कर किसी अ्रन्य वन का प्रबन्ध ; 


(ग) कृषि प्रयोजनाथं किसी कुल्या (नहर) अथवा जल-धारा का 


उपयोग ; 
(घ) भूम को प्रथा का श्रथवा श्रन्य प्रकारों के स्थानान्तरणाशील कृषि 
का आनियमन ; २० 
(ह ) ग्राम श्रथवा नगर सप्तितियों अथवा परिषदों का स्थापन और 
“उनकी शक्तियां ; 
(च) ग्राम अथवा नगर-प्रशासन से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जिसमें ग्राम 
ग्रथवा नगर पुलिस और लोक-स्वास्थ्य और स्वच्छुता भी 
सम्मिलित हे ; २५ 


(छ)* प्रमुखों श्रथवा मुखियों की नियुक्ति श्रथवा उत्तराधिकार ; 
(ज) सम्पत्ति का उत्तराधिकार ; 

(भू) विवाह ; 

(व्ाग) सामाजिक रूढ़ियां. 


(२) इस कण्डिका में “ आरक्षित वन “ से ऐसा क्षेत्र श्रभिप्रेत हे जो श्रासाम ३० 
बन आनियम, १८६६ के ग्रधीन, अथवा प्रइनास्पद क्षेत्र में उस समय प्रवर्तमान किसी 
दूसरी विधि के श्रधीन आरक्षित वन हो. 


४. स्वायत्तदासी जिलों श्रौर स्वायत्त शासी प्रदेशों में न्याय-प्रशासन-- (१) 
स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ ऐसे प्रदेश के श्रन्तगंत क्षेत्रों के संबंध में 
शोर स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌, प्रादेशिक परिषदों, यदि कोई हों, के ३५ 
प्रराधिकाराधीन क्षेत्रों को छोडकर, उस जिले के श्रंतगंत अन्य क्षेत्रों के संबंध में, जिन 
दावों और मुकहमो के वेधिक विचार के लिये इस अनुसु ची की कंडिका ५ की उपकंडिका 
(१) के प्रावधान लागू होते हों श्रथवा जो इस अ्रनुसुच्ची की कंडिका ३ के अ्रधीन 
बनाई हुई किसी विधि से उद्भूत हों उनको छोडकर, श्रन्य दावों और मुकहमों के 
बंधिक विचार के लिये, उस राज्य के किसी न्यायालय का अपवजेन करके, ग्राम-परिषद्‌ «७ 
प्रयवा न्यायालय संघटित कर सकेगो, और उछित व्यक्तियों को ऐसी पग्राम-परि- 
षदों के सदस्प भ्थया ऐसे न्यायालयों फे अभ्रध्पासी पदआरी नियुक्त कर सकेगी, श्रोर ऐसे 
ग्रधिकारी भी निपुक्त कर सक्ेगी जो इस अनुसूची की कंडिका ३ के भ्रधीन बनाई 
हुई विधियों के प्रशासन के हेतु आवश्यक हों. 
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(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वायत्तशासी प्रदेश की 
प्रादेशिक परिषद श्रथवा उस प्रादेशिक परिषद द्वारा एतदर्थे संघटित कोई, न्यायालय 
ग्रथवा, यदि किसी स्वायत्तश्ासी जिले के श्रन्तगंत किसी क्षेत्र के लिये कोई प्रादेशिक 
परिषद्‌ न हो तो, ऐसे जिले की जिला-परिषद्‌, श्रथवा उस जिला-परिषद्‌ द्वारा एतदर्थ 
संघटित कोई न्यायालय, इस श्रनुसुची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के प्रावधान 
जिन दावों श्रोर मुकहमों को लागू होते हों उनको छोडकर ऐसे प्रदेश श्रथवा क्षेत्र के 
ज॑सी कि स्थिति हो, श्रन्तगंत ऐसे समस्त दाबों और मुकद्मों में पुनविचार न्यायालय 
की शक्तियां प्रयोग में लाएगा जिनसें समस्त पक्ष उस प्रदेश या क्षेत्र, जेसी कि 
स्थिति हो, के श्रन्तर्गत श्रनुसुचित वनजातियों के सदस्य हों, ओर उस राज्य में 
किसी दूसरे न्यायालय को ऐसे दावों श्रथवा मुकदमों में श्रपील का क्षेत्राधिकार 


न होगा श्रोर ऐसी प्रादेशिक श्रथवा जिला-परिषद्‌ श्रथवा न्यायालय का निर्णाय 
अ्रन्तिम होगा. 


१० 


५. व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १६०८, तथा दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८६८, 
के श्रधीन कुछ दावों ओर श्रपराधों के वंधिक विचार के लिए प्रादेशिक और 
जिला-परिषदों और श्रन्य न्यापालयों और पदधारियों को शक्तियों का प्रदान.-- 
(१) शासक, किसी स्वायतशासी जिले या प्रदेश में प्रवत्त किसी ऐसी विधि से 
जिसका उल्लेख शासक ने एतदर्थ किया हें, पेदः हुए दावों या मकद्दमों के वेधिक विचार 
के लिए, या भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल फोड ) श्रथवा ऐसे प्रदेश या जिले 
में उस ससय लाग्‌ किसी श्रन्य विधि के श्रधीन मत्यु, श्राजीउन कालापानी या 
पांच वर्ष से भ्रन्यून काल के लिये कारावास से दंडनीय श्रपराधों के वेधिक विचार के २० 
लिए, ऐसे जिले श्रथवा प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली ज़िला श्रथवा प्रादेशिक 
परिषद्‌ को या ऐसो जिला परिषद द्वारा स्थापित न्यायालयों को या शासक द्वारा 
एतदर्थ नियकत पदधारी को व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १६०८, के या, जेसी 
कि स्थिति हो, दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८६०८, के श्रधीन ऐसी शक्तियां प्रदान कर 
सकेगा जंसी कि वह समुपयुकत समझे प्रोर ऐसा होने पर उक्त परिषद्‌, न्यायालय, २५ 
या पदधारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों के अधोग में दावों, मुकहटमों या श्रपराधों का 
वेधिक विचार करेगा. 


(२) शासक, इस कंडिका की उपकंडिका (१) के श्रधीन किसी जिला 
परिषद, प्रादेशिक परिषद्‌, न्यायालय या पदधारी को प्रदत्त शक्तियों मे से किसी 
को वापिस ले सकेगा या संपरिवर्तेन कर सकेगा 


०) 


र 


(३) इस कंडिका में स्पष्टतया प्रावहित दशा के श्रतिरिक्त व्यवहार-प्रक्रिया 
संहिता, १६०८, और दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८९८, किसी स्वायत्तशासी जिले में या 
किसी स्वायत्तशासी प्रदेश में किन्‍्हीं दावों, मुकहमों, या श्रपराधों के वेधिक विचार 
पर लागू न होंगे 


६. प्राथमिक विद्यालयों आदि को स्थापित करने की जिला परिषद की 
धक्ति.--स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद्‌, जिले में प्राथमिक विद्यालयों, “ 
श्रौषधालयों, बाजारों, कांजीहोस, नौघाट, मत्स्यपालन, सड़कें श्रौर जलमार्गो की स्थापना 
निर्माए और प्रबंधत कर सकेगी तथा विशेषतया प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक 
शिक्षा किस भाषा और रोति से दी जाय इसका विनिधान कर सकेगी. 


७. जिला तथा प्रदेश की प्रण्ीवि (फंड) .---( १) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले ४० 
के लिये जिला प्रणीवि तथा प्रत्येक स्वायत्तशासी प्रदेश के लिये प्रादेशिक प्रणीवि 
संस्थापित की जायगी जिसम क्रमशः उस जिले की जिला-परिषद को और उस प्रदेश की 
प्रादेशिक परिषद्‌ को इस संविधान के प्रावधानों के अ्रनसार उस जिले श्रथवा प्रदेज्ञ 


के, जेसी कि स्थिति हो. प्रशासन करने में प्राप्त सब मद्राओं को समाकलित किया 


जायगा. ड्प 
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(२) जिला प्रणीत्रि (फंड ) या, जेसी कि स्थिति हो, प्रादेशिक प्रणीवि के प्रबन्धन 
के लिये जिला परिषद्‌ तथा प्रादेशिक परिषद्‌ शासक के श्रनुमोदन से नियम बना सकेगी 
झ्रोर इस प्रकार से बने हुये नियमों में, उक्त प्रणीवि में म॒द्राओ्रों के देने के, उसमें से 
मुद्राओं को निकालने के, उसमें मुद्राग्नों के अभिरक्षण (कस्टडी ) के, तथा इन विषयों से 
सम्बद्ध या इनके सहायक किप्ती विषय के, सम्बन्ध में श्रनुसरजीय कार्य-प्रणाली का ५ 
विनिधान रह सकेगा. 


८. भम्यागम (सालगजारी ) निर्धारण तथा संग्रह करने और कर लगाने की 
शक्ति. -(१) स्वायत्तशासो प्ररेशान्तगंत सब भूभियों के सम्बन्ध में ऐसे प्रदेश की 
प्रादेशिक परिषद्‌ को तथा यदि जिलों में कोई प्रादेशिक परिषद हों तो उनके प्राधिकारा- 
धीन क्षेत्रों में स्थित भमियों को छोड कर जिलान्तगंत अन्य सब भमियों के सम्बन्ध में १० 
स्वायत्ततासी जिले की जिला परिषद को ऐसी भमियों के सम्बन्ध में, भमि-श्राग सम 
(मालगुजारी) को उन सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारण ओर संग्रह करने की शक्ति होगो 
जो सामान्यतः श्रासाम राज्य में मालगजारी के प्रयोजतार्थ भमि के श्र।गम-निर्धारण 
के लिये श्रासाम-शासन द्वारा उस समय अनुसरण किये जा रह हे 


(२) स्वायत्तशासी प्रदेशान्तगंत छत्रों के सम्बन्ध में प्रदेशकी प्रादेशिक परिषद्‌ १५ 
को तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद्‌ हों तो उनके प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को 
छोड़ कर जिलान्तगंत भ्रन्य सब क्षेत्रों फे सभ्यन्ध मे जले फ्लो जिला-परिषद को भमि 
तथा इमारतों पर करों को, और ऐसे क्षेत्रों में बाय्य करने वाल व्यक्तिपों पर जन-कर 
(टोल) को लगाने ओर संग्रह करने को शक्ति होगी 


(३) स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌ को ऐसे जिले में निम्न करों में २० 
से सब या किसी को लगाने तथा संग्रह करने को शक्ति होगी, झ्रर्थात्‌--- 


(क) व्यवसायों, वाणिज्य, वृत्तियों, तथा सेवायुक्तियों पर कर; 
(ख) पशुझों, वाहनों और नावों पर कर; 


(ग) किसी बाजार में वहां बिकने के लिये वस्तुग्नों के प्रवेश पर कर तथा 
नावों में जाने वाले साल तथा 5प्रफ्तियों पर मार्म-कर (टोल); २५ 


(घ) पाठशालाओं, औषदचालयों या मार्गा के संधारएणा के लिये कर. 


(४) इस कंडिका फी उपकंडिका (२)और (३) में उल्लिखित करों के लगाने 
तथा संग्रह करने के लिये प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला-परिषद्‌, जेसी कि स्थिति हो, 
आनियम बना सकेगो. 


६. खनिज पदार्थों की खोज या निकालने के लिये अनुज्ञापत्र ग्रथवा पट्‌टे.-- ३० 
(१) स्वायत्तशासी जिलान्तगंत किसी क्षेत्र में खनिज पदार्थों के खोजने या उसे 
निकालने के प्रयोजनाथं आसाम-शासन कोई अनुज्ञापत्र या पट्टा, उस जिले को 
जिला-परिषद्‌ से परामशं किये बिना न देगा. 


(२) किसो स्वायत्तशासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र के बारे में श्रासाम-दासन 
द्वारा खनिज पदार्थ खोजने या निकालने के लिये दिये गये अनुज्ञापत्र या पटटों से प्रति ३५ 
वर्ष मिलने वाले अधिकार-शल्क का ऐसा श्रृंद् जिला परिषद्‌ को दे दिया जायेगा जंसा 
कि भ्रासाम शासन और जिला-परिषद में संविदा द्वारा ठहर जाये 


(३) यदि जिला-परिषद्‌ को विये जाते वाले अधिकार-शुल्क के अंश के बारे 
में कोई विवाद खड़ा हो तो वह शासक को निर्णय के लिये सोपा जायेगा और 
स्वविथेक से शासक द्वारा निश्चित राशि इस कंडिका की उपकंडिका (२) के श्रधीन ४० 
जिला परिषद्‌ को देय राज्ञि समझी जायेगी और जझाप्चक का निएय अ्रन्तिम होगा. 
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१०. वनजातियों से भिन्न लोगों को साहुकारी श्रोर वाणिज्य के श्रायंत्रण 
के लिये जिला-परिषद्‌ की श्रानियम बनाने की शक्ति.--( १) स्वायत्त शासी जिले की 
जिला-परिषद्‌ उस जिले में ऐसे लोगों की, जो उसमें निवास करने वालो वनजातियों 
से भिन्न हें, साहकारी श्रोर वाणिज्य के श्रानियमन श्रोर नियंत्रण के लिये श्रानियम 
बना सकेगी. भू 


(२) ऐसे श्रानियम-- 


(क) विनिधान कर सकेंगे कि तद्विषयक दिये गये अ्रनुज्ञापत्र रखन 
वाले के श्रतिरिक्त श्रौर कोई साहुकारी का व्यापार न करेगा ; 


(ख) साहूकार द्वारा लगाई जाने या ली जाने वाली श्रधिक से श्रधिक 
ब्याज की दर नियत करने के लियं विनिधान कर सकेंगे; १० 


(ग) साहुकारों द्वारा लेखा संधारएण का तथा जिला परिषदों द्वारा 
एतदर्थ नियुक्त पदधारियों से ऐसे लेखे के निरीक्षणा का, 
प्रावधान कर सकेंगे ; 


(घ) विनिधान कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में रहनेवाली श्रनु- , 
सुचित बनजातियों में से नहों हे, जिला-परिषद्‌ द्वारा तब्थं ५५ 
दिये गये श्रन॒ज्ञापत्र के बिना किसी वस्तु में थोक या फुटकर- 
व्यापार न करेगा : 


पर इस कंडिका के श्रधीन ऐसे श्रानियम उग्र तक न बन सकेंगे जब तक ये जिला- 
परिषद्‌ की समस्त सदस्य संख्या के तीन-बोथाई से अ्न्यून बहुमत से पारएा न किये जाये ; 

पर श्रोर भी यह कि ऐसे किन्‍्हीं श्रानियमों के श्रधीन यह सामथ्ये न होगा २० 
कि जो साहूकार भ्रथवा व्यापारी ऐसे श्रानियमों के बनने के समय से पूर्व जिले के 
प्रन्दर व्यापार करता रहा है, उसको श्रनुज्ञपत्र देना श्रस्वीकृत कर दिया जाय, 


११. इस श्रनुसूचों के ग्रधीन बनी हुई विधियों, नियमो श्रौर श्रानियमों 
का प्रकाशन.--इस श्रनुसूच्री के अ्रथीन जिला-परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा 
बनाई हुई सब विधियां, नियस, ओर आतनियम राज्य के राजकीय सुचनापत्र (आफि- 
शियल गजट ) में तुरन्त ही प्रकाशित किये जायेगे श्रौर ऐसे प्रकाशन पर वे विधि- 
सम प्रभावी होंगे. 


१२. स्वायत्तशासी जिलोओर स्वायत्तशासी प्रदेशों पर संसद श्रौर राज्य 

के विधान मडल के श्रधिनियमों का लागू ह।ना.--इस सविधान में किसी बात के होते 
हुए भी-- ३० 

(क) राज्य-विधानमंडल का कोई भ्रधिनियम, जो ऐसे विषयों से सम्बद्ध 

हैँ जिनको इस श्रनुसुची की कंडिका ३ में ऐसे विषय का होना 

उल्लिखित किया गया है जिन पर जिला-परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ 

विधि बना सकेगी, श्रोर राज्य-विधानमंडल का कोई अधिनियम, 

जो भ्रनासुत सोषबिक पेय (नानडिस्टिल्ड भ्रल्कोहो लिक लिकर ) 

के पीने का प्रतिषेघ ग्रथवा संकोचन करताहे, किसी स्वायत्तशासी 

जिल या स्वायत्तज्ञासी प्रदेश को तब तक लागू न होगा जब तक 

कि प्रत्येक दोनों स्थिति में जिला-परिषद या ऐसे प्रदेश पर 

क्षेत्राधिकार रखने वाली जिला-परिषद्‌ लोक-अ्धिसुचना द्वारा 
इसके लिए निदेश न दे, और जिला-परिषद किसी भ्रधिनियम ७० 

के बारे में ऐसा निदेश देने पर यह निदेश भी दे सकेगी कि 

ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग पर लाग होने में 

ग्रधिनियम ऐसे भश्रपवादों या संपरिवर्तनों के साथ प्रभावी 

हमा जैसे कि वह उच्चित समभे ; 
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(ख) शासक, लोक-श्रधिसुचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि जिस संसद- 
ग्रधिनियम अ्रथवा राज्य के विधानमंडल के श्रधिनियम को 
इस कंडिका के खंड (क) के प्रावधान लाग न होते हों, वह 
किसी स्वायत्तशापी प्रदेश को लाग न होंगे, श्रथवा ऐसे जिले 
ग्रथवा प्रदेश श्रथवा उसके किसी भाग पर ऐसे श्रपवादों श्रथवा ५ 
संपरिवतेनों के साथ लाग होंगे जसे शासक ऐसे जिले की जिला- 
परिषद्‌ श्रथवा ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद के श्रनमोदन से 
उस श्रधिसुचना म॑ उल्लिखित करे, यदि ऐसे निदेश के निकालने 
का अभिसताव करने वाला संकल्प स्थित्यनुसार ऐसी जिला- 
परिषद्‌ श्रथवा ऐसो प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा पारित किया १० 


गया हो. 


१३. स्वायत्तशासी जिलों से सम्बद्ध श्रागणित श्राय श्रौर व्यय वाषिक शभ्राथिक 
विवरण में पृथक दिखाए जायें.---किसो स्वायत्तशासी जिले से सम्बद्ध श्रागणित श्राय 
श्रौर व्यय, जो श्रासाम राज्य के श्रागमों में समाकलित किये जाने वाले हे या उसमें 

से जिनको पूति होनी है, इस संविधान के श्रनुच्छेद १७७ के श्रधीन राज्य-विधान-मंडल १५ 
के सामने रखे जाने वाल राज्य के वापिक आशथिक विवरण में पथक दिखाये जायेंगे. 


१४. स्वायत्त शासी जिलों के प्रशासन की परिपच्छा कर ने को श्रोर उसके विषय 
में प्रत्यावेदन करने को श्रायोग (कमीशन ) की नियक्ति. -- (१) श्रासाम का शासक 
राज्य में स्वायत्तशासी जिलों के प्रशासन से सम्बद्ध किसी विषय की, जिसका उसने 
उखलल्‍ले कर दिया हे, परीक्षा करने के लिये श्लोर उस पर अ्रपना प्रत्यावेदत (रिपोर्ट) २० 
करने के लिये किसी समय भी श्राथोग नियुक्त कर सकेगा, श्रथवा राज्य में 
स्थित स्वायत्तशासी जिलों के प्रशासन के राम्बन्ध में ओर विशेषतया-- 


(क) ऐसे जिलों में शेक्षिक और चिकित्सा की सुविधाओ्रों तथा संचार के 
प्रावधान; 
(ख ) एसे जिलों के बारे में किसी नये श्रथवः विशेष विधान को प्रावशयकता; २५ 
(ग) जिला ओर प्रादेशिक प(रषदों द्वारा बनाई गई विधियों, श्रानियमों 
झ्रोर नियमों के प्रशासन, 
के सम्बन्ध में समय समय पर परिपच्छा ओर प्रत्यावेदर करने के लिये श्लायोग 
नियुक्त कर सकेगा, और आयोग द्वारा अनप्रणीय कार्यप्रणालो का परिभाषण 
कर सकेगा. 


(२) प्रत्येक ऐसे श्रायोग के प्रत्यावेदन को तत्सम्बद्ध शासक के अ्रभिस्तावों के 
साथ सम्बन्धी मंत्री, श्रासाम-शासन द्वारा की जाने वाली प्रस्थापित कार्यवाही के बारे 
मे व्याख्यात्मक स्मारपत्र के साथ, राज्य के विधान-मंडल के सामने रखेगा. 


(३) राज्य-शासन के काय को श्रपने मंत्रियों में विभाजन करते हुए आसाम 
का शासक श्रपने मंत्रियों में से किसी एक को विशेषतया राज्य के स्वायतशासी ३५ 
जिलों के कल्याण का प्रभार दे सकेगा. 


१५. जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यों श्रोर संकल्पों का भ्रभिशृन्‍यन 
प्रथवा निलस्बन.--- (१) यदि किसी समय शासक को यह संतोष हो जाये कि प्रादेशिक 
परिषद्‌ या जिला-परिषद्‌ के किसी काम या संकल्प से भारत के क्षेम का संकट 
म॑ पड़ना संभाव्य हे तो वह ऐसे कार्य भ्रयवा संकल्प का अ्भिशन्‍्यन या निलम्बन कर ४० 
सकेगा झर ऐसी कार्यवाही (जिसमें परिषद्‌ का निलबन और परिषद्‌ में निहित या 
उससे प्रयोक्‍तव्य शक्तियों में से सब या किन्‍्हों को श्रपने हाथ में लना भी सम्मिलित 
होगा) कर सकेगा जेसी वह ऐसे काम को किये जाने से ञ्रथवा चाल्‌ रखे जाने से या 
एगस्रे संकल्प को प्रभाव दिये जाने से रोक ने के लिये श्रावश्यक समभे. 


१३४ 


(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के श्रधीन शासक द्वारा दिये गए 
भ्रादेश को, उसके कारणों सहित, राज्य के विधानमंडल के सामने यथाशक्‍्य शीघ्य 
रखा जायेगा और यदि श्रादेश को विधानमंडल खडित न कर दे तो वह उस तिथि से 
१२ मास की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा जिस तिथि को वह दिया गया था 


पर यदि और जितनी बार राज्य का विधानमंडल ऐसे श्रादेश के प्रवतेन को * 
चालू रखने के लिये श्रनुमोदन का संकल्प पारण करता हूँ तो श्रादेश, जब तक शासक 
उसे बिलोपन न कर दे, उस तिथि से १२ मास की श्रौर कालावधि के लिये प्रवृत्त 
रहेगा जिस तिथि को कि इस कंडिका के भ्रधीन वह श्रन्यथा प्रवतेनशन्य होता 


कर (३) इस कंडिका के श्रधीन श्रपने प्रकायों को शाराक स्वविवेक से निष्पादन 
करंगा. १० 


१६. जिला श्रथवा प्रादेशिक परिषद का विलयन.--इस श्रनुसूचोी को 
कंडिका १४ के भ्रधीन नियुक्त आ्रायोग के श्रभिस्ताव पर शासक, लोक ग्रधिसुचना 
द्वारा, किसी प्रादेशिक या जिला परिषद्‌ का विलयन कर सकेगा और-- 

(क) परिषद्‌ के पुनःसंघटन के लिये तुरन्त ही नया सामान्य निर्वाचन 
करने के लिये निदेश दे सकेगा ; या १ 
(ख) राज्य के विधानमंडल के पूर्व श्रनुमोदन से ऐसी परिषद्‌ के प्राधि- 
काराधोन क्षेत्र के प्रशासन को शासक अपने हाथ में ले सकेगा 
या ऐसे क्षेत्र के प्रशासन की ऐसे श्रायोग के, जो उक्त कंडिका 
के श्रधोन नियक्त हुआ है, श्रथवा श्रन्य किसी निकाय के, जिसे 
वह समुपयुक्‍त समभता है, हाथ में १२ से श्रनधिक मास के लिये २० 
दे सकेगा: 


पर जब इस कंडिका के खड (क) के भ्रधोन कोई श्रादेश दे दिया गया हो तब 
शासफ, प्रइनास्पद क्षेत्र के प्रशासन के बारे में नये चुनाव पर परिषद्‌ का पुनःसंघटन 
होने तक इस कण्डिका के खंड (ख) में निर्दिष्ट कार्यवाही कर सकेगा 

पर यह श्रोर भी कि जब तक राज्य के विधानमंडल द्वारा सुने जाने का भ्रवसर २५ 
जिला श्रथवा प्रादेशिक परिषद्‌ को, जंसी कवि स्थिति हो, न दिया जाय तब तक इस 
कंडिका के खंड (ख) के भ्रधीन कोई कार्यवाही न की जायेगी. 


१७. कंडिका १६ से संलग्न सारणी के भाग २ में उल्लिखित क्षेत्रों पर इस 
भ्रनुसूची के प्रावधानों का लागू होता.--(१) श्रासाम का शासक:-- 


(क) प्रधान के पूर्वानुमोदन से लोक अधिसूचना द्वारा, इस श्रनुसूची के १” 
पृवंगामी सब अ्रथवा किन्‍्करीं प्रावधानों को कंडिका १९ से 
संलग्न सारणी के भाग २ में उल्लिखित किसी वनजाति क्षेत्र 
अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग को लाग कर सकेगा ओर 
तत्पदचात्‌ ऐसे क्षेत्र श्रथवा भाग का प्रशासन ऐसे प्रावधानों 
के श्रनुसार होगा, ओर ३५ 

(ख) इसो प्रकार के भ्रनुमोदन से उक्त सारणी के भाग २ में उल्लिखित 
किसी वनजाति क्षेत्र को भ्रथवा उसके किसो भाग को उक्त 
सारणी में से भ्रपर्वाजत कर सकेगा 


(२) उक्त सारणी के भाग २ में उल्लिखित किसो बनजातिक्षेत्र या ऐसे क्षेत्र के 
किसी भाग के बारे में जब तक इस कंडिका की उपकंडिका (१) के भ्रधीन ग्रधिसूचना नहीं 
निकाली जाती तब तक ऐसे क्षेत्र ग्रथवा उसके भाग का, जसी कि स्थिति हो, प्रशासन 
प्रधान, झासाम के शासक द्वारा, जो उसका (श्रभिकर्ता) एजेन्ट होगा, करेगा 
श्रौर इस संविधान के भाग ८ के प्रावधान वहां इस प्रकार लाग होंगे मानो कि ऐसा 
क्षेत्र श्रथवा उसका भाग प्रथम श्रनुसुचची के भाग ४ में उल्लिखित क्षेत्र है. 


१२४ 


१८. पश्रन्तर्वर्ती प्रावधान.-- इस संविधान के प्रारम्भ के पदचात्‌ यथाशकय 
शीघ्) प्रासाम का शासक, राज्य के प्रत्येक स्वायत्ततसी जिल के लिये जो इस श्रनुसूची 
दिये है, जिला परिषद्‌ के संघटन के लिये कार्यवाही करेगा, भ्रौर जब तक किसी 
स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला परिषद्‌ संघटित न हो तब तक ऐसे स्वायत्तशासी 
जिले का प्रशासन स्वविवेक में कार्यकरते हु ये शासक में निहित होगा श्रोर ऐसे जिल में ५ 
स्थित क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इस प्रनुसूची में दिये गये प्रावधानों के स्थान पर, 
निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, श्र्थात्‌ :-- 


(क) संसद श्रथवा उस राज्य के विधानमंडल का कोई अभ्रधिनियम ऐसे 
क्षेत्र में तब तक लागू न होगा जब तक कि शासक लोक श्रधि- 
सुचना द्वारा ऐसा होने का निदेश न दे ; और किसी श्रधिनियम्त १० 
के बारे में ऐसा निदेश देते हुए यह निदेश भी दे सकेगा कि वह 
ग्रधिनियम किसी क्षेत्र श्रथवा उसके किसी उल्लिखित भाग 
को ऐसे श्रपवादों और संपरिवर्तनों सहित लागू होगा जिनको 
वह उचित समझे ; 


(ख) ऐसे क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये शासक श्रानियम बना १४ 
सकेगा और इस प्रकार बने आ्रानियम ऐसे क्षेत्र में उस समय लाग्‌ 
होने वाले संसद, अथवा उस राज्य के विधान-संडल के किसी 
ग्रधिनियम श्रथवा किसी वबतंमान विधि को विखंडित श्रथवा 
संशोधित कर सकेंगे. इस खंड के श्रधीन बने झ्रानियम तुरन्त 
ही प्रधान के सामने रखे जायेगे और जब तक वह उनको स्वीकृति २० 
नदे दे तब तक प्रभावी न होंगे ; 


(ग) इस कंडिका के खंड (क) और (ख) के अ्रधीन श्रपने प्रकार्यों को 
शासक स्वविवेक से निष्पादन करेगा. 


१९६, वनजाति क्षेत्र.--निम्त सारणी के भाग १ और २ में उल्लिखित 
क्षत्र श्रासाम-राज्य के वनजाति क्षेत्र होंगे, श्र उक्त सारणी में किसी जिले या २५ 
प्रशासित क्षेत्र के प्रति निर्देश को इस संविधान की प्रारम्भ तिथि पर विद्यमान 
जिल या क्षेत्र के प्रति निर्देश समझा जायेंगा. 


सारणी 
भाग १ 
शिलांग नगर को छो इ्कर खासी और जेन्तिया पहाडियों का जिला... ३० 
गारो पहाड़ियों का जिला: 
लुशाई पहाड़ियों का जिला. 
नागा पहाड़ियों का जिला. 
कछार जिले का उत्तरी कछार उपविभाग (सब-डिवीज़न ) 


बरपाथर श्र सरूपाथर मोजों को छोड़कर नौगांव और शिवसागर ३५ 
जिलों का मिक्विर पहाड़ी वाला भाग 
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भाग २ 

१. सदिया और बालीपारा के सीमा-प्रदेश. 

२. तीरप का सीमा-क्षेत्र (लखीमपुर सीमा प्रदेश को छोड़कर ) . 

३. नागा वन-जाति-प्रदेश. ४० 


१३६ 


सप्तम $लुसूची 
(प्रनुच्छेद २१७) 
सूची (--सघसूची 
१. भारकत-राज्य-क्षेत्र श्रोर उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा, और सामान्यतः ५ 


प्रतिरक्षा के लिये सारी तेयारी तथा सारे ऐसे कार्य जो युद्धकाल में युद्ध को सफलता- 
पृवक चलाने श्रौर उसकी समाप्ति के पद्चात्‌ सेना के सफल विसजंन में सहायक हों 


२. केन्द्रीय गृप्तवार्ता विभाग (इन्टेलीजन्स ब्यूरो). 
३. प्रतिरक्षा, बहिर्देशीय कार्य श्रथवा भारत के क्षेम सम्बन्धी कारणों से 
भारत के राज्य-क्षेत्र मं निवारक अ्रवरोध . 


४. संघ के जल, थल तथा नभ बलों का संग्रहण, प्रशिक्षण, संधारणा १० 
भ्रौर नियंत्रण तथा उनकी सेवायुक्ति ; प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्यों में संगहीत तथा सेवायुक्त सशस्त्र बलों की संख्या, संघटन श्रौर 
नियंत्रण: 


५. एसे उद्योग जिन्हें संसद ने विधि द्वारा, प्रतिरक्षा के प्रयोजनाथ्थ श्रथवा १५ 
युद्धचालन के लिये श्रावश्यक घोषित किया हें. 
६. जल, थल तथा नभ बल को कमेशालाएं. 


७.  सेनावास (छावनो) क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के श्रन्तगंत, 
सेनावास-प्राधिकारी वर्ग की रचना तथा शक्तियां, ऐसे क्षेत्रों में गृह-व्यवस्था श्रोर 
एसे क्षेत्रों का परिसीमन . 


८. धहास्त्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, स्फोटवर्ग तथा उत्स्फोट. २० 

६.  परमाण्विक ऊर्जा तथा उसके उत्पादन के लिये श्रावरणक खनिज साधन. 

१०. विदेशीय काये ; वे सब विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेद्ा से 
सम्बन्ध होता हो. 

११. श्रन्ताराजनेतिक, कान्सोलर (वाएिज्यदूतीय) तथा व्यापारोय प्रतिनिधान 

१२. संयुक्त राष्ट्र संघटन. २५ 

१३. श्रन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनों, पार्ष दों तथा श्रन्य निकायों में भाग लेना और 
उनमें किये गये निर्णायों की अ्रभिपूर्ति: 

१४. युद्ध तथा शान्ति. 

१५. विदेशों के साथ संधियां और संबिदायें करना तथा उनकी श्रभिपुति- ३० 

१६.  बिदेशोय क्षेत्राधिकार. 

१७, विदेशों के साथ व्यापार श्लोर वाणिज्य. 

१८०. विदेशीय ऋण. 

१६. जानपदत्व, जानपद बनना, तथा अन्यदेशीय लोग. 

२०. उदपंणा. 

२१. पारपन्न तथा दृष्टांक (पासपोर्ट तथा वीजा) ३५ 


२२. बाह्य सम॒द्र तथा (वायु) नभ में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध की गई 
सामुद्रिक डकंतियां, घोरापराध तथा अपराध. 


२३. भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवेश और उसमे से उत्प्रवासन तथा प्रनिष्कास 
२४. भारत के बाहर स्थानों को तीयर्थयात्रा. 


१३७ 


२५. पत्तन निरोधा; सामुद्रिक तथा पौत्तिक चिकित्सालय श्रोर पत्तन 
निरोधाओशों से सम्बद्ध चिकित्सालय. 


२६. भारत-शासन द्वारा परिभाषित निराक्राम्यकर सीमाश्रों के पार श्रायात 
शोर निर्यात: 
२७. डाक और तार. भ्‌ 


२८. दूरभाष॑ (टेलीफोन), वितन्तु (वायरलेस), क्राकाशभाषण ओर इसो 
प्रकार के श्रन्य संचार. 


२६. डाकघर (प्रेषालय) संचयाधिकोष. 


३०. वायमाग्ग; विमान (बायुवाहन) तथा विमान परिवहणा; वायुपत्तनो 
का प्रावधान; वाययातायात ओर वायुपत्तनों का श्रानियमनन और संघटन; वेसानिक १० 
शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए प्रावधान श्रोर राज्यों तथा श्रन्य अ्भिकर्ताश्रों द्वारा 
दी गई एसी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का आनियमन. 

३१. ससद्‌ से विधि द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजभाग. 

३२. यंत्र चालित जलयानों के लिए संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग 
घोषित किये गये श्रन्तर्देश जल मार्गों पर नो-परिवहुण और नोतरएा तथा ऐसे जल १ 
सार्गों पर सार्ग नियम ; ऐसे जल सागों पर यात्रियों तथा वस्तुश्नों का ले जाना. 

३३. सामुद्रिक नौ-परिवहएा तथा नौतरएा जिसमें वेला जल पर नौपरिवहए 
तथा नौतरएा सम्मिलित हें; वाणिज्य पोतिकों के लिये शिक्षा श्रोर प्रशिक्षण के लिये 
प्रावधान और राज्यो तथा अन्य श्रभिकर्ताओं द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षए 
का श्रानियमन. 

३४. नावाधिकरए-क्षेत्राधिकार. २० 

३५. वे पत्तन जिनको संसद्‌ निम्ित विधि श्रथवा वर्तमान विधि के द्वारा 
श्रथवा श्रधीन मुख्य पत्तन घोषित किया गया हूं, इसमें उनका परिसीमन और पत्तन 
प्राधिकारियों का संघटन तथा शक्तियां भी सम्मिलित हे. 

३६. प्रकाशस्तम्भ जिसमें प्रकाशपोत, उज्ज्ञप्तियां तथा नौपरिबहण तथा 
विमानों की रक्षा के लिये भ्रन्य प्रबन्ध भी सम्मिलित है. २५ 

३७. वायु श्रथवा समुद्र से यात्रियों तथा वस्तुग्रों का ले जाना. 

३८. संघ श्रयोमार्ग (संघ की रेजें); क्षेम, श्रधिकतम और अ्रल्पतस दर और 
भाडे, स्टेशन और सेवा सोमा व्यय,यातायात का निमय और रेलवे प्रशासनों का माल 
शोर यात्रियों के वाहक के रूप में उत्तरदायित्व --इन के विषय से गसरोए श्रयोभार्ग 
(छोटो रेलों) का छोडकर ओर सब रेलों का आ्रिनियमन; क्षेम तथा रेलवे प्रशासनों ३० 
का साल और यात्रियों के वाहक के रूप में उत्तरदायित्व इन के विषय से गोण 
श्रयोभागं (छोटी रेलों) का आनियमन. 

३६. १५ श्रगस्त १६४७ को इम्पोरियल लायब्रेरी, इन्डियन म्यूजियम, 
दि इम्पीरियल वार म्यूजियम, दि विक्टोरिया मेमोरियल नाम से ज्ञात संस्थायें तथा 
भारत-शासन द्वारा पुएातः श्रथवा श्रंशतः अर्थ संघारित तथ। संरूद से विधि द्वारा ३५ 
राष्ट्रीय महत्व वालो संस्था घोषित को गई कोई श्रन्य संस्था. 

४०. १५ अगस्त १६४७ को बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी तथा अलोगढ 
मुस्लिम यूनिर्वासटी के नाम से ज्ञात सस्थाएं. 

४१. भारत भूमिति विभाग, भोमकीय, श्रोद॒भिदीय, तथा प्राणिकीय; संघ 
के घनवातिकीय संघटन. हा 

४२. संघ की सम्पत्ति श्लरोर उससे श्रागम, किन्तु किसी राज्य में स्थित 
संपत्ति के बारे में , जहां तक संसद्‌ ने विधि द्वारा श्रन्यथा प्रावहित किया है उसको 
छोडकर, सर्वंदा उस राज्य के विधान के श्रधोन रहते हुए. 
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४३. संघ के प्रयोजनार्थ श्रवाप्त श्रथवा श्रधियाचित संपत्ति के लिये मुश्नाविजा 
निईचय करने के सिद्धान्तों के श्रानियमन सम्बन्धी सुची ३ के प्रावधानों के श्रधीन 
रहते हुये संघ के प्रयोजनाथ संपत्ति का श्रवापन श्रथवा श्रधियाचन, 


४४. भारत का रिजवे बेक (संचिति अ्रधिकोष ) . 

४५. संघ का लोक ऋण. भर 
४६. चलार्थ, विदेशीय विनिमय, टंकवर्ग तथा वंधमुद्रा. 

४७. श्रधिकोषण, 


४८. धनादेश, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञा श्र्थपत्र श्रोर श्रन्य ऐसे ही विलेख: 

४६. शआगोप (इंश्योरेन्स ). 

५०. निगम, श्रर्थात्‌, वाणिज्यिक निगमों का, श्रधिकोषीय, श्रागोपीय तथा १० 
श्राथिक निगमों के सहित किन्तु सहकारी मण्डलों के श्रसहित, तथा एक राज्य में हो 
सोमित न रहने वाले उद्देश्यों को रखने वाले निगमों का, चाहे वे वाणिज्यिक हों या 
नहीं, किन्तु विश्वविद्यालयों के श्रसहित, निगमन, आनियमन तथा समापन: 


५१. एकस्व, प्रतिलिप्यधिकार, उपज्ञाएं, प्ररचनाएं, पण्यचिन्ह्‌ ओर वाणिज्य 
चिन्ह. १५ 

५२. सर्वोच्च न्यायालय की रचना, संघटन, क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां 
ग्रोर लिये जाने वाले शुल्क. 


५३. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का, जिसका मुख्य श्रधिष्ठान, 
प्रथम श्रनुसुची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड कर भारत के 
अ्रन्तगंत किसी राज्य में हो, उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र तक विस्तरण तथा २० 


किसी ऐसे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र से 
ग्रपवर्जन, 


५४, सर्वोच्च न्धवायालय को छोड कर सब न्यायालयों के इस सूची में के 
बिषयों में से किसी के विषय में क्षेत्राधिकार ओर शक्तियां. 

५५. जनगएाना. र्५ 

५६, संघ के प्रयोजनार्थ परिपच्छाएं, झ्रापरीक्षण और समंक. 

५७. निम्न प्रयोजनों के लिये संघ (अभिकतु्‌त्व एजेन्सियों) और संस्थायें 


श्रर्थात्‌, भ्रन्वेषणार्थ, व्यावसायिक श्रथवा प्रौद्योगिक प्रशिक्षणार्थ, श्रथवा विशेष 
अ्रध्ययनों के वर्धनार्थ. 


५८. संघ लोक सेवाएँ, और संघ-लोक-सेवा-श्रायोग (कमीशन ) . ३० 
५६. संघ के सेवायक्तों से सम्बद्ध शद्योगिक विवाद. 


६०. प्राचीन तथा ऐतिहासिक श्रास्मारक, जिनको संसद्‌ ने विधि द्वारा 
राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हो ; पुरावशेष स्थान तथा अ्रवद्ेष, 


६१. भार तथा माप के प्रमापों का स्थापन. 
६२. श्रफीम जहां तक उसकी खेती तथा बनाने तथा निर्यात के लिये विक्रय ३५ 
का सम्बन्ध हू. 


६३. मिट्टी का तेल और संसद से विधि द्वारा भयानक रूप से उज्ज्वाल्य 
घोषित किये गये श्रन्य तरलों श्रोर द्रव्यों का रखना, संग्रह करना, तथा परिवहण. 


६४. जहां संघ के नियंत्रणाधीन विकास को संसद्‌ ने विधि हारा लोक हित 
के लिये वांदनीय घोषित किया हो, उन उद्योगों का विकास. ४० 
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६५. श्रम का श्रानियमन और खातों तथा तेल क्षेत्रों में क्षेम. 


६६. उस विस्तार तक खानों तथा तेल क्षेत्रों और खनिज विकास का 
प्रानियमन, जहा तक संसद्‌ ने विधिद्वारा संघ के नियंत्रणाधीन ऐसे श्रानियम 
तथा विकास को लोक हित के लिये वांछनीय घोषित किया हो. 


६७. प्रथम श्रनुसूची के भाग १ श्रथवा २ में उस समय उल्लिखित रहे ५ 
किसी राज्य के किसी भाग के श्रारक्षी (पुलिस) बल के व्यक्तियों की शक्तियों तथा 
क्षेत्राधकार का, इस प्रकार उल्लिखित श्रन्य राज्य के किसी क्षेत्र तक विस्तार, 
कितु इस प्रकार नहीं कि जिस से एक भाग का श्रारक्षीवर्ग (पुलिस) बाहर दूसरे 
स्थान में उस राज्य के शासन की सहमति के बिना शक्तियों और क्षेत्राधिकार का 
प्रयोग कर सके ; किसी राज्य के बल के व्यक्तियों की शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार ९० 
का उस राज्य के बाहर रेल के क्षेत्रों तक विस्तार. 


६८. संसद, तथा प्रधान और उपप्रधान के निर्वाचन; तथा इन निर्वाचनों 
के श्रधीक्षण, निदेशन, श्रोर नियंत्रण करने के लिये निर्वाचन-आयोग. 


६६९. प्रधान के परिलाभ, अधिदेय, तथा श्रवकादा सम्बन्धी श्रधिकार ; 
संघ के मंत्रियों, राज्यपरिषद्‌ के सभापति, तथा उपसभापति, तथा लोकसभा के १५ 
ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, तथा अधिदेय ; संसद के सदस्यों के वेतन, श्रधिदेय 
तथा विशेषाधिकार ; भारत के महांकेक्षक के वेतन, श्रधिदेय तथा सेवा-प्रतिबंध. 


७०. संसद्‌ की समितियों के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए श्रथवा प्रलेखों को 
उपस्थित करने के लिए व्यक्तियों की बलपुर्वबक उपस्थिति कराना. 

७१. एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रव्न जन. २० 

७२. श्रन्ताराज्य निरोधा- 

७३. सूची २ की प्रविष्टि ३३ के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए श्रन्ताराज्य 
व्यापार तथा वाएणिज्य. 

७४. बाढ़ के नियंत्रण, सिंचाई, नोतरणा तथा जलवबंद्यत शक्ति के प्रयोज- 
नाथ श्रन्ताराज्य जलमार्गों का विकास. 

७५. राज्यक्षेत्रीय समुद्रजनल के बाहर मत्सन और सात्सिकी (मछली 
पकडना और पालना. ) 

७६. संघ प्रभिकर्ताओ्रों द्वारा लवण का निर्माए तथा विभाजन; प्रन्प 
प्रभिकर्ताग्ों द्वारा लवण के निर्माण तथा विभाजन का आनियमन तथा नियंत्रण. 

७७. भारत-राज्यक्षेत्र के किसी भाग में संघ पर प्रभाव डालने वाली सद्य- ३७ 
स्कृत्य स्थिति का सामना करने के लिए प्रबन्ध. 

७८. भारत-शासन श्रथवा किसी राज्य के शासन द्वारा संघटित लाटरी. 

७६. स्कंध-विनिमयों तथा भाषिविषश और वहां के सोदों पर मुद्रांक 
बलिथों के भ्रतिरिक्त, भ्रन्य कर. 

८०. विनिमय पत्रों, धनादेश्षों, प्रतिज्ञा-अर्थपत्रों, वहनपत्रों, प्रत्ययपत्रों, 
प्रागोपलेख, प्रंशों के हस्तान्तरण, ऋणपत्रों, प्रतिपुरुषपत्रों और प्राप्तियों के सम्बन्ध * * 
मे लगने वाले सुद्रांक बलि की दर. 

८१. कृष्य भूमि को छोड़ कर पझ्रन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी 
बलिया. 

८२. कृष्य भूमि को छोड़ कर श्रन्य सम्पत्ति सम्बन्धी भू-सम्पत्ति बलि. 

८३. रेल श्रथवा विमान द्वारा ले जाई जाने वाली वस्तुओं प्रश्वा यात्रियों ४० 
फ्र पीप्रा-कर ; रेल के भाड़ों ओर दुलाई भाड़े पर कर 
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८४, कृषि-आय को छोड कर श्रन्य प्राय पर कर. 

८५. निराक्राम्य बलियों जिसके श्रन्तगंत निर्यात बलियों भी हूं. 

८६. तम्बाक तथा भारत में निर्मित तथा उत्पादित श्रन्य वस्तुश्रों पर 
उत्पाद-बलियों! पर इन सें-- 

(क) सानव उपभोग के लिये सौषबिक पेय ; 

(ख) श्रफीम, गांजा तथा श्रन्य प्रमीलक भेषज और प्रमीलक ; श्रप्रमीलक 
भेषज ; सम्मिलित नहीं हें; किन्तु इनमें भेषजिक तथा श्रुगार सम्बन्धी बनी हुई 
वस्तुएं, जिनमें सुषव श्रथवा इस प्रविष्टि की प्रनुकंडिका (ख) में उल्लिखित कोई द्रव्य 
हो, सम्मिलित हे. 


८७. निगम कर. १० 
, ८८. व्यक्षितियों भ्रथवा प्रमंडलों के परिसम्पदों के, जिनमें कृष्प भूमि सम्मिलित 
नहीं है, पूंजी मुल्य पर कर ; प्रमंडलों की पूंजी पर कर. 
८६, इस सूची के थिषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध श्रपराध- 


६०. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, पर 
किसी न्यायालय में लिये जाने वाले शुल्क सम्मिलित नहीं. १५ 


६१. सूची २ ग्रथदा सूची ३ में अनंकित कोई अन्य विषय, झ्रौर कोई कर 
जिसका उल्लेख इन दोनों सूचियों में न किया गया हो. 


सूची २.-- राज्य-सू-ची 


१. लोक व्यवस्था [पर इसमें (सिविल) श्रस्तनिक शक्ति की सहायता के लिये 
जल, थल शअ्रथवा नभ बलों का प्रयोग सम्मिलित नहीं है |; लोक व्यवस्था के संधारण २० 
से सम्बद्ध कारणों से निवारक श्रवरोध ; इस प्रकार अवरुद्ध व्यक्ति. 


२. न्याय-प्रशासन; सर्वोच्च न्यायालय को छीड कर सब न्यायालयों का संस्था - 
पन तथा संघटन और वहां लिये जाने वाले शुल्क. 


३. इस सूबी के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में, सर्वोच्च न्यायालय को 
छोड कर, सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां ; लगान तथा श्रागम न्याया- २५ 
लयों में कार्य प्रणाली. 


४. गआरक्षि-वर्ग (पुलीस) जिसके श्रन्तगंत (रेलवे); अयोमाग्ग तथा ग्राम- 
आरक्षि-वर्ग भी हे. 


५. कारागार, चरित्रश्ोधनगह, बोस्टंल संस्थायें और इसी प्रकार की श्रन्य 
संस्थाय श्रोर उनमें श्रवरुद्ध व्यक्ति, कारागारों तथा श्रन्य संंस्थाश्रों के उपयोग के लिये 
अन्य राज्यों से प्रबन्ध, ३० 


६. राज्य का राष्ट्रछकण. 

७. राज्य लोक सेवाएँ तथा राज्य लोक-सेवा-प्रायोग- 

८... राज्य के अधिकार में भ्रथवा उसमें निहित कर्मशालाएँ, भूमियां तथा इसा- 
शर्तें. 


६. किसी राज्य के प्रयोजनार्थ श्रवाप्त श्रथवा श्रधियाचित संपत्ति के लिये २* 
है 


मुप्राविजा 'नक्चय करने के सिद्धान्तों के झआनियमन से सम्बद्ध सूची २३ फे 
प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संघ प्रयोजनों के झलिरिक्त, भूमि को भ्रनिषायं प्रवाप्ति, 
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१०. राज्य द्वारा नियन्त्रित श्रथवा श्रर्थ संधारित पुस्तकालय, कौतुकालय श्रौर 
झ्रन्य ऐसी संस्थाएं. 


११. राज्य के विधान-मंडल के लिए, और राज्य के शासक का (राज्य के 
शासक की नियुक्ति के प्रयोजना्थ एक तालिफा बनाने के लिये) निर्वाचन ; श्रौर ऐसे 
निर्वाचनों का ग्रधीक्षणा, संचालन, और नियंत्रण करने के लिये निर्वाचन-श्रायोग. प्र 


१२. राज्य के शासक के परिलाभ, अ्रधिदेय, तथा श्रवकाश सम्बन्धी ब्रधिकार, 
राज्य के मंत्रियों के, विधान-सभा के श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के श्रौर यदि विधान- 
परिषद्‌ हो तो उसके सभापति तथा उप-सभापति के वेतन तथा श्रधिदेय ; राज्य के 
विधान-मंडल के सदस्यों के वेतन, श्रधिदेय तथा विशेषाधिकार. 


१३. राज्य के विधान-मंडल की समितियों के सम्मुख साक्ष्य देने के लिये श्रथवा १० 
प्रलेखों को उपस्थित करने के लिये व्यक्तियों की बलपुबंक उपस्थिति कराना. 


१४. स्थानीय शासन श्रर्थात्‌ स्थानीय स्वशासन श्रथवा ग्राम प्रशासन के 
प्रयोजनार्थ नगर निगमों, सुधार प्रन्यास, मंडलगएणों, खनि-वास-स्थान-प्राधिकारिवग 
तथा श्रन्य स्थानीय प्राधिकारिवर्ग का संस्थापन तथा शक्तियां. 


१५. लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छुता; चिकित्सालय तथा श्रौषधालय; जन्म १५ 
झोर मृत्य का पंजीयन, 


१६. भारत के बाहर के स्थानों को तीर्थ यात्राओं को छोड कर श्रन्य तीर्थ 
यात्राएं. 


१७. शव गाडना तथा शव गाड़ने के स्थान ; शवदाह तथा इमशान. 
१८. शिक्षा, जिसमें सूची १ की प्रविष्टि ४० में उल्लिखित विश्वविद्यालयों २० 
फो छोड कर श्रन्य विश्वविद्यालय सम्मिलित हे. 


१६. संचार, श्रर्यात्‌ सडकें, पुल, नौका-घाट, श्रौर सूची १ में अनुल्लिखित 
संचार के श्रन्य साधन, (छोटी रेलें) गौए श्रयोमार्ग ऐसी रेलों के विषय में सूची १ 
के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए ; नगर रथ्यायान; रज्जुमागं; भ्रन्तर्देशीय जलमार्गं 
श्रोर उन पर यातायात , ऐसे जलमार्गों के सम्बन्ध में सुची १ तथा सूची ३ के २५ 
प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए ; बडे पत्तनों के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों के 
ग्रधीन रहते हुए, पत्तन ; यंत्र से ८जने वाले वाहनों को छोड कर, श्रन्य वाहन. 

२०. सूची १ की प्रविष्टि ७४ के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए जल भ्रर्थात्‌ 
जल-प्रदाय, सिचाई तथा नहरें, जलोत्सारण श्रौर बंध, जल-संग्रह और जलशक्ति, 

; ३० 

२१. कृषी, जिसमे क्रृषि शिक्षा और भ्रन्वेषण, विनाशी कीटों से बचाव और 

उद्भिद्‌ रोगों की रोकथाम, सम्मिलित हूं. 


२२. पशज्नों की जाति की उन्नति, पशुझों के रोगों की रोकथाम; पशु 
चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा ध्यवहार. 


२३. पर्षवरोधस्थान (कांजी होस) प्लौर पशुझ्रों के प्रनधिकार प्रवेश की ३५ 
रोकथाम. 


२४. भूमि, भ्रर्थात्‌ भूमि में या उसके ऊपर भ्रधिकार, जमीदार श्लोर किसान 
के सम्बन्ध, तथा लगान संग्रह के सहित भूमि पट्टे; कृष्य भूमि का हस्तांतरएा तथा 
अन्यक्रामण ; भूमि सुधार तथा क्षि सम्बन्धी ऋफ् ; उपतिषेशन, 


श्र 


. २५. भ्रसमर्थ व्यक्ति-संपत्ति रक्षा विभाग, भाररुद्ध श्रथवा प्रतिगृहीत 
(कुक की हुई) भ्सम्पत्तियां. 
२६. भूनिधि. 
२७. वन. 


२८. संघ के नियंत्रणाधीत श्रानियमन और विकास से सम्बद्ध सुची १ के ५ 
प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, खानों श्रौर तेल क्षेत्रों का श्रानियमन तथा खनिज विकास. 


२६. मछली पकडने के स्थान (मात्सिकी) . 

३०. वन्य पक्षियों श्रौर वन्य प्राएणयों की रक्षा. 

३१. वाति तथा वाति शाला 

३२. राज्य के अन्दर व्यापार श्रौर वाणिज्य ; बाजार झ्रोर मेले. १० 

३३. इस संविधान के अनुच्छेद २४४ के प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, 
भ्रन्य राज्यों के साथ व्यापार, वाणिज्य तथा यातायात का आनियमन. 

३४. साहूकारो श्लरोर साहकार ; कृषि-ऋणिता का निवारण. 

३५. धर्मशालाएँं और उनके प्रबन्धक- 


३६. वस्तुओं का उत्पादन, प्रदाय तथा विभाजन. १५ 


३७. संघ के नियंत्रणाधीन कुछ उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में सूची १ के 
प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, उद्योगों का विकास, 


३८. खाद्य पदार्थों तथा भ्रन्य वस्तुओं का व्यामिश्वण. 
३९. प्रमापों के स्थापन को छोड कर भार तथा माप. 
डे 
४०. मादक पेय और प्रमीलक भेषज श्रर्थात्‌ मादक पेयों, श्रफीम श्रौर श्रन्य २० 
प्रमीलक भेषजों का उत्पादन, निर्माण, पास रखना, परिवहएा, क्रय और विक्रय-- 


किन्तु श्रफीम के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों के और विषों तथा भयानक भेंषजों के 
सम्बन्ध में सूची ३ के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए. 


४१. निर्धनों की सहायता; वृत्तिहीनता. 


४२. सूची १ में उल्लिखित निगमों, श्रौर विश्वविद्यालयों को छोड कर निगमों २५ 
का समामेलन, झ्ानियमन, तथा समापन ; असमामेलित व्यापारिक, साहित्यिक, 
वेज्ञानिक, धारमिक तथा श्रन्य मण्डल तथा पार्षद ; सहकारी मण्डल. 


४३. परोपकार तथा परोपकार-संस्थाएँ, परोपकारी तथा धामिक नीवियां 
तथा धामिक संस्थाएं.” 
४४. रंगमंडप (थियेटर), नाटक, चल-चित्र किन्तु प्रदशेनार्थ चल-चित्रों के ३० 
लिये स्वीकृति देना इसके भ्रन्तर्गत नहीं है. 
४५. पएा लगाना ओर जू भा. 
४६. भू-श्रागम जिसके श्रन्त्गंत निम्नलिखित बातें हें-- 
झ्रागस का निर्धारण शोर संग्रहण, भूमि-उल्लेखों का रखना, झागम प्रयो- 
जनाथं और अधिकार उल्लेखों के लिये भूमापन, अऋगमों का भ्रन्यक्रा- ३५ 
मए. 
४७. मुद्रांक बलि की दरों के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों सें उल्चिसिल 
अलेखों के भ्रत्रिरिक्त पग्रन्य प्रलेकों के विषय में सुब्रांक तलि को रफें, 
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४८. कृष्य भूमि के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में बलि. 

४६. कृष्य भूमि के सम्बन्ध में भू-सम्पत्ति बलि. 

५०. श्रन्तदेंशीय जलमार्गों से ले जाये जाने वाले यात्रियों तथा वस्तुश्ों पर कर. 
५१. कृषि ब्राय पर कर. 


५२. राज्य में निर्मित श्रथवा उत्पादित निम्न वस्तुओं पर उत्पाद-बलि ५ 
आर भारत के राज्यक्षेत्र में श्रन्यत्न निर्मित श्रथवा उत्पादित ऐसी ही वस्तश्नरों पर 
उसी शभ्रथवा उससे नीची दर पर (समता करने वाली ) प्रतिबलि-- 


(क) सानव उपभोग के लिये सोषविक पेय ; 


(ख) श्रफीम, गांजा, और भ्रन्य प्रमीलक भेषज तथा प्रमीलक, श्रप्रमीलक 
भषज ; १० 
कन्तु इनमें भेषजिक तथा श्रृंगार सम्बन्धी बनी हुई वस्तुएँ जिनमें सुषव श्रथवा इस 
'एबष्टि की श्रन॒ुकंडिका (ख) में उल्लिखित कोई द्रव्य हो, सम्मिलित नहीं हें 
५३. भमियों तथा इसारतों पर कर. 


५४. संसद से खनिज-विकास सम्बन्धी विधि द्वारा लगाए गये किन्‍्हीं परि- 
सीमाश्रों के श्रधीन रहते हुए खनिज-भ्रधिका रों पर कर. 


५५. प्रतिव्यक्ति-क र. 
५६. व्यवसायों, वाएिज्यों, वत्तियों तथा सेवायक्तियों पर कर. 
५७, पशञओ्नों तथा नौकाशओ्रों पर कर. 


५८. वस्तुओं के विक्रय, समस्त क्रय-विक्रय, श्रथवा क्रय पर कर, सहित उन 
करों के जो इनके स्थान में राज्यान्तगंत उन वस्तुझों के प्रयोग श्रथवा उपभोग पर लगते १० 
हें जिन पर राज्य के श्रन्दर विक्रय, समस्त क्रय-विक्रय श्रथवा क्रय पर कर लगता है; 
विज्ञापनों पर कर. 


५६. र्यायानों सहित, सड़कों पर प्रयोग के उपयुक्त वाहनो पर कर, 
चाहे वे वाहन यंत्रचालित हों श्रथवा न हों. 


६०. बिजलो के उपभोग श्रथवा विक्रय पर कर. । २५ 


६१. किसी स्थानीय क्षेत्र के श्रन्दर उपभोग, प्रयोग श्रथवा विक्रय के लिए 
वस्तुश्रों के प्रवेश पर कर. 


६२. विलास की चीजों पर कर जिसमें आमोद, विनोद, पएणा लगाने 
झोर जुआ्आा खेलने पर कर, सम्मिलित हे. 


६३. मार्ग-कर (टोल). ३० 
६४. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए परिपृच्छाएँ तथा 
समंक. 


६५. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बध्द विधियों के विरुद्ध श्रप- 
राध. ह 


६६. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध सें शुल्क, परन्तु किसी न्‍्याया- रे * 
सय में लिए जाने वाले शुल्क सम्मिलित नहीं 
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सूची ३.---समवर्ती सूची 


१. दण्ड विधि, उन सब विषयों के सहित जो इस संविधान की प्रारम्भ 
तिथि पर भारतोय दण्ड-संहिता में समाविष्ट हैँ, किन्तु सूची १ या सूची २ में 
उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध श्रपराधों को श्रपवरजित 
कर के, तथा श्रसनिक शक्ति की सहायता्थ जल, थल तथा नभ बलों के प्रयोग को ५ 
ग्रपवरजित कर के. 


२. दण्ड प्रकिया, उन सब विषयों के सहित जो इस संविधान की प्रारम्भ 
तिथि पर दण्ड-प्रक्रिया-संहिता में समाविष्ट हें. 


३. बंदियों श्रोर श्रभियकतों का एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जाना. 


४. व्यवहार प्रक्रिया, श्रवधि विधि के सहित तथा इस सविधान को १० 
प्रारम्भ तिथि पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता में समाविष्ट सब विषयों के सहित; 
प्रथम श्रनसूची के भाग १ या भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य मे उस राज्य 
से बाहर पंदा हुये दावों की वसूली जो करों तथा श्रन्य राजकीय प्रभियाचनाश्रों 
जे सम्बन्ध रखती हे श्रोर जिन अ्भियाचनाश्रों में भूमि-अगम की अ्रवशेष राशि और 
भमि-श्रागम के सदृश वसुल की जाने वालो राशियाँ सम्मिलित हें १५ 


५. साक्ष्य तथा शपथ ; विधियों, लोक कृत्यों तथा उल्लेखों तथा न्यायिक 
कार्यवाहियों का श्रभिस्वीकरएण 
६. विवाह और विवाह-विच्छेद ; शिश तथा श्रल्पवयस्क ; गोद लेना 


७. सत्यपत्र, श्ररिक्यपत्रिता उत्तराधिकार; संयुक्त कुटम्ब और विभाजन 
वे सब विषय जिनके सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षवाले, इस संविधान के २० 
ग्रारम्भ होने के सद्यःपूर्व श्रपती वयक्तिक विधि के श्रधीन थे 


८. कृष्य भूमि को छोड कर श्रन्य सम्पत्ति का हस्तान्तरण ; संलेखों तथा 
प्रलेखों का पंजीयन 
६. प्रन्यास तथा प्रन्यासी: 


१०. प्रसंविदाएँ जिनके अन्तगंत भागिता, श्रभिकतृत्व, बाहन-प्रसंविदाएँ २५ 
झ्रोर भश्रन्य विशेष प्रकार की प्रसंविदाएँ हे, किन्तु कृष्प भूमि सम्बन्धी प्रसंविदाए 


नहीं हे. 


११, विवाचन. 
१२. नष्टनिधित्व, शोधाक्षमता. 
१३. महाप्रशासक, तथा राजकीय प्रन्यासी ३० 


१४. न्यायिक मद्रांकों द्वारा संगहीत शुल्कों श्रथवा बलियों को छोड कर 
ग्रन्य म॒द्रांक कर, पर इनके श्रन्तगंत मुद्रांक कर की दरें सम्मिलित नहीं हें 


१५. सूची २ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के जो 
प्रन्तगंत ह उनको छोड कर दोष जिन पर कार्यवाही की जा सके 


१६. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध, सर्वोच्च न्यायालय को छोड २४ 
कर, भ्रन्य न्यायालयों के क्षेत्राधि कार श्रौर शक्ष्तियां, 


१७. वेधिक, चेक्तित्सिक तथा श्रन्य व्यवसाय, 


१८. समाचारपत्र, पुस्तकें तथा मुद्रशालय. 


१४०५ 


१९. उन्मत्तता (पागलपन), सानसिक विक्षेप, जिसमें उन्मत्तों (पागलों) 
तथा विक्षिप्तों के उपचार तथा रखने के लिये स्थान भी सम्मिलित हे 

२०. विष तथा भयानक भेषज. 

२१. यंत्रचालित वाहन. 

२२. बाष्पित्र. भर 

२३. पशुओरों के प्रति निदेंयता की रोक. 

२४. आवारागर्दी ; यायावर तथा प्रग्राजी जातियाँ. 

२५. निर्माएणियां (कारखाने). 

२६. श्रमिकों का कल्याए ; श्रम के प्रतिबन्ध; प्रावधायी प्रणीवि; सेवायोजकों 
की देयता श्रोर कर्मकारों की हानिषुति; भश्रसामथ्यं उत्तरवेतन सहित स्वास्थ्य-श्रागोप; १० 
बद्धावस्था के उत्तरवेतन 
२७. सेवायक्तिहीनता श्रौर सामाजिक आ्रागोप. 
२८. (व्यापार) अ्षमिक संध ; श्रौद्योगिक तया श्रमविवाद. 


२६९. मनष्यों, पशुओं तथा उद्भिदों पर प्रभाव डालने वाले सासगिक तथा 
सांस्पशिक रोगों तथा विनाजशी कीटों के एक राज्य से दूसरे में फेलन की रोकथाम १५ 


३०. बिजली (विद्यत). 


३१. श्रन्तदेशीय जलमागों पर यंत्रवालित पोतों का परिवहए तथा तरण, 
ऐसे जलमारगों पर रथ्यातियम, ओर राष्ट्रीय जलमार्गों के सम्बन्ध में सूची १ के प्राव- 
धानों के श्रधीन, श्रन्तदंशीय जलमार्गों पर यात्रियों तथा वस्तुश्नों का ले जाया जाना 

३२. चलचित्रों का प्रदर्शन के लिये संमोदन. गो 

३३. संघ के प्राधिकार के, श्रधीन निवारक श्रवरुद्ध (प्रिबेन्टिव ) व्यक्ति. 

३४. शआ्राथिक तथा सामाजिक उपक्रमण. 

३५. वे सिद्धान्त, जिनके श्राधार पर संघ भ्रथवा किसी राज्य के प्रयोजनार्थ 
भ्रवाप्त श्रथवा भ्रधियाच्ित सम्पत्ति के लिए स्थानादेय (मुग्नाविजा) का निश्चय हो 


३६. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनाथं (प्रयोजन के लिये) २५ 
परिपच्छाएं तथा समंक 


३७. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, परन्त किसी न्याया- 
लय में लिए जाने वाले शुल्क सम्मिलित नहीं 


१. 
न्‍्र 
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अष्टम अनुसूची 


(श्रनुच्छेद ३०३ (१) (भ)) 
श्रनुसुचित वन जातियो 
भाग १ 
सद्रास 
१६. कोदू. 


(भूतगड़ा ) .-- 
बडा भटिटियाडा, मृधिया भट्टाडा और 
सन भत्ताडा (छोटा). 

३. भूमिया.--भूर भूमिया और 
बडा भूमिया. 

४. बिसृए (वशई).--बारंजी 
जोरया, बेतागी दादवा, फरंगी, होलर, 
भोरया, कोल्लए, कोड़े, पारंगा, पंगा 
जोडिया, सोडो जोडिया और ताकोरा. 

५. ढक्‍काडा, 

६. डोम्बा.--अन्दनिया डोम्बा, 
ग्रन्दिनिया डोम्बा, चोनेल डो म्बा, क्रिस्चियन 
डोम्बा, मिरगानी डोम्बा, उडिया डोम्बा, 
पोनाका डोम्बा, तेत्गा और उम्मिया. 

७. गदबा--बोडा या गोंदूब, 
सेरलम गोटूब, फिराजी गोटूब, जोडिया 
गोटूब, अल्लारो गोटूब, पनगा गोदूब, 
और पांगी गोदूब. 

८. घासी (उनका दूसरा गाम 
हदी हे ).--बडा घासी और सद घासी. 

६. गोंदी या गोद.--मधीया गोद 
झ्ोर राज गोंद. 

१०. गावडा.--भट गावडा, भर- 
तिया गावडा, दूधकरिया, हाट गावडा, 
जातक गावडा ओर जोडिया. 

११, कावसलिया गावडा.--बोसो- 
थरिया गावडा, चिटटी गावडा, दगायत 
गावडा (दोदू कमरिया ), (दृदू कामारो), 
लारिया गावडा और पलल्‍लोसोरिया गावडा. 

१२. मगतगावडा --जबनिया गावडा, 
बोडो मगाथा, डोंगायाथ गावडा, लाडिया 
गावडा, पोन्ना मगाथा और साना सगाथा. 

१३. सीरिथी गावडा. 

१४, हलावा. 

१५. जाडापूय : 

१६. जातापूय : 

१७. कम्मारा. 

१८. खत्ती.--खत्ती कोमारो श्रौर 
लोहारा. 


२०. कोम्मार. 

२१. कोल्डा दोरा, 

२२. कोडा कापू. 

२३. कोडा रेडी. १७ 

२४. कोद या कोंद.--देशिया कोंद, 
दाग्रिया कोद, कुठिया कोद, टिकरिया कोद 
गऔऔर एतादो कोंद. 

२५. कोटिया -व्तिका, बेत 
उडिया,धुलिया या दुलिया, हालावा पाएका, १५ 
पूतिया, संन्नारन्ना और सिथ्‌ पायको. 

२६ काया या रास कोया गावड़ा 
राजा, लिगधारी उसके पंथी सहित,-- 
कीयास (साधारण ) ग्रोर कोर्ट्ट कोयास 

२७. मादीगा. २० 

२८. मालाया या कोडिया मालाप 
या वाल्मीकि. 

२६९. मालो.--कोरजिया माली, 
पैक भाली और पदा माली 

३०. मन्ने दोराया. २५ 

३१. मने दोरा. 

३२. मृक दवारा, नूक दवारा. 

३३. मूली या मूलिया. 

३४. मूरिया. 

३५. ओजलू या मदिटिया कंसाली. ३० 

३६. इमनातिया. 

३७. पंगारापू. 


३८. पलासी. 
२६ प ल्ली 
४०. पडियास. ३५ 


४१. पोराजा.--बोडो, मुण्डा, 
दाख्वा, दिदवाई या कोर, जोडिया, 
मुन्दिली, पेंगू पीडो और सालिया. 

४२. रेड्डी दोरा. 

४३, रलल्‍ली या सचान्दी. ४० 

४४. रडाई. 

४५. सवरा --काप सवरा, कुटिया 
सवरा, और मालिया सवरा. 

४६. लशम, मीनीकाय और 
ग्रमीनदीवी द्वीपों के निवासी. है 
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बर्दा 

बबचा. 

भील 

चोधरा. 

धनका. 

धोदिया- 

दुबला. 

गामिट अथवा गमटा. 
गोंड, - 


काठोडी भअथवा कटक रो. 


कोंकना, 
कोलोमहादेव 
सावचोी.- 


भोट. 
चाकमा.- 
ककी. 
लेपचा.- 
सुडा. 
मग. 


भुददया- 
बेसवार. 
बेगा. 
गोंड. 
खरवार. 


है. 
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भाग २ 
बम्बई 
१४. नायकडा अथवा नायक, 
१५. पारधी जिसमें श्रदवीचिचेर 
झोर फांसे पारधी भी सम्मिलित हैं ् 
१६. पटेलिया.- 
१७. पोसला. 
१८. पोवार. 
१६. रथावा- 
२०. तड़वी भिल्‍ल,. १० 
२१. ठाकुर. 
२२. वडवई. 
२३. वर्ली. 
२४, वसावा. 
भाग ३ १५ 
पश्चिमी बंगाल 
७. सम्रो- 
८. प्रोरांव: 
€. संथाल: 
१०. तिपेरा. २० 
११. पश्चिमी बंगाल के शासन द्वारा 
ग्रधिसूचित कोई अन्य वनजाति- 
भाग ४ 
संयुक्त प्रांत 
६... कोल. २५ 
७. श्रोभा. 
८. संयुक्त प्रांत के शासन द्वारा 
भ्धिसुचित श्रन्य कोई जाति. 
भाग ५ 
पूर्वी पंजाब ३० 


स्पीति में तिब्बती और कांगडा जिले में लोहोल. 
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भाग ६ 
बिहार 
१. बिहार-राज्य का निवासी जो. २९. पढ़िया. 
निम्न जातियों में से किसी का सदस्य हो-- ३०. संताल, 
१. प्रसुर« ३१. सौरिया पहाडिया. ५ 
२. बंजारा. ३२. सवार. 
रे. बथुडी. ३३. थारू, 
४. बेंटकर. 
५. बिभिया.: २. निम्न मंडलों श्रथवा श्रारक्षी 
६. बिरहोर. स्थात्रों ( पोलोस-स्टेशनों ) में से, श्र्थातूु, १० 
७. बिरजिया. रांची, सिहभम, हजारीबाग श्रोर संताल 
८. चेरो. परगनों के मंडलों श्रौर मानभूम मंडल के 
६९. चिक बराइक. ग्ररशा, बलरामपुर, भलडा, जेपुर बाघ- 
१०.  गडाबा. मुंडी, चंदिल, इछागढ, बराहभूम, पटर 
११, घटवार, बांदुआं श्रोर मन बाजार, के शआआरक्षी १५ 
१२. गोंड, स्थात्रों की निभ्न वनजातियों में से किसो 
१३. गोरेट. एक का सदस्य :--- 
१४. हो. १. बाउरी. 
१५. जुश्रांग. २. भोगटा. 
१६. करमालोी- ३. भुदया: २० 
१७. खरिया. ४. भूमिज: 
१८ खरवार. ५. घासोी. 
१९, खतोडी. ६... पान: 
२०. खोंड. ७. रजवार. 
२१. किसान: ८. तूरी. 
२२. कोलोी. 
२३२. कफोरा: ३.  धनवाद उपविभाग या मानभूम 
२४. कोरवा. जिले के किसी निम्न प्रारक्षी-स्थात्रों, ' 
२५. महली. श्रर्थात्‌ पुरुलिया/ हुरा, पंच, रघुनाथपुर, 
२६. मल पहाडिया. संतुरी, निटूरिया, पारा, चस, चन्दन- 
२७. मुंडा. क्ियारी और काशीपुर, के भूसिज वन- 
२८ शोरांव, जाति का कोई निवासी. न 
भाग ७ 
मध्यप्रांत 
१. गोंड. १०. भरिया भूमिया. 
२. कवार. ११. कोली. 
३. साडिया. १२. भटरा._ 3४ 
४. सुड़िया. १३. बंगा.- | 
५. हलबा. १४. कोलाम. 
६ परधान, १५. भोल. 
७... श्रोरांव. १६. भुंदहार. 
८४... बिभवाड़, १७. धनवार- ४० 
६. श्रांधा. १८ भेना या बहेना. 
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१९. परजा, २८. कोर्वा, 
२०. कसार. २१९, मझूवार. 
२१. भुंजिया. ३०. खड़िया. 
२२९.  मगारची ३१, सौंनतता. 
२३. श्लोझा ३२. कोंढिया. भर 
२४. कोकु. ३३. निहाल. 
२५. कोल. ३४. बिरतुल (बिरहोर). 
२६. नगासिया.- ३५. रोतिया: 
२७. सवरा. ३६. पांडो- 
भाग ८ १० 
झासाम 
निम्न जातिया तथा समुवाय :--- १०. श्रबोर- 
१. कचारो. ११. सिशसो. 
२. बोरो अथवा बोरो फचारो. १२. दाफला. 
३. राभा. १३. सिफो. 
४. भीरी. १४. खाम्पटी. ... १५ 
४. खालुग. १५. कोई नागा भ्थवा कुको वन- 
६. मिकिर, जाति 
७.  गारो. १६. श्रासाम के शासन द्वारा श्रधि- 
८. हजोनफो. सूचित कोई झनन्‍्य वन-जाति भ्रथवा 
£६. देवरी- सम॒दाय ९ 
भाग £ 
उड़ीसा 
१. उड़ीसा के राज्य का निवासी जो १७. बिभिया. 
निम्न-लिखित जातियों में से किसी का १८. किसान, 
सदस्य हो-- १६. कोलो. २५ 
१. बगाटा २०. कोरा 
२. बनजारी २. निम्न किसी क्षेत्र भ्र्थात्‌ कोरापुट 
रे. खेंच. झोर खोंडमाल जिले श्रोर गंजाम एजेन्सो 
४. गड़ब.] का निवासी जो निम्न बन-जातियों में से 
|, गोंड, किसी का श्रंग हो :--- ३० 
६ जटापू: १. डोम भ्रथवा डोम्बो. 
७. खोंड (कोड). २. पान भ्रथवा पानो- 
८. कोंडा-दोरा. ३. संबलपुर का निवासी जो निम्न 
8.  कोया. लिखित किसो भो बन जातियों का प्रंग 
१३०. परोजा, हो मा इ्ए 
११. सावोरा (सवार). १. बोरो. 
१२. शोरोव, २. भुदइया. 
१३. संताल, ३. भूसिज. 
१४. शखड़िया. ४. घासो. 
१५. मुंडा. ४. दूरी, ७ 
१६.  यनजारा. ६. पान भ्थवा पानो. 
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